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 LOK  SABH  DEBATES  (SUMMARISED

 TRANSEATED  VERSION)

 लोक  सभा

 LOK  SABHA
 |

 a

 oe
 25  1972/  5  1894

 Saturday,  "  25,  1972]  Chaitra  5,  1894  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजकर  दो  मिनट  पर

 The  Lok  Sabha  met
 t  at  two  Minutes  past  Elev  n  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हु

 d ‘on

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 सभा-पटल  पर  रखे  गये

 PAPER  LAID  ON  THE  TABLE
 थ

 ae
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  का  पर  ब्याज

 वित्त  मंत्री  भी  मैं  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  ये  जाने  बालें ऋण यदावन्तराव

 पर  ब्याज  की  fara  rq  दरों  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  तथा  अं  पी  सभा

 पटल  पर
 रखता  हूं  ।  |  प्र न्या लय  में  रखा  गया  |  देखिधे  संख्या  1553/7 (24 [-f¥ iT  2]

 a

 विधेयकों  पर  अनुमति

 ASSENT  TO  BILLS

 सचिव :  मै ंस
 मैं  सत्र

 के  दौरान  संसद क ही  दो  सभाओं  द्वारा  पास  किए  गए  की

 अनुमति  प्राप्त  नदी
 नलिखित

 चार  विधेयक  सभा-पटल  रखता  हूं
 :

 (1  विनियोग  1972

 (2
 विनियोग  2)  1

 द

 (3)  fe  नियोग  1972  थ

 (4)

 लग

 संख्या
 2

 1972

 ्  ai
 कराये

 7101
 -  617:  THE-  HOUSE

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  राज  आपकी  अनुमति  से



 Business  of  | fthe  House  OO  21011.0  25.  1972

 as
 में  घोषणा  करत  थ

 sete

 1972  से  प्रारम्भ  होने  बाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित

 सरकारी  कार्य  किया

 पत्र  बल  तथा  वि  i  1972,

 हि |
 सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  ह

 ब

 क
 तथा  पास  करना

 थ

 (2)  वायुयान  )  1972

 (  विचार  तथा  पास

 भरी  निर्यात  विकास  प्राधिकार  सीधे  1972 (3)  सम

 तथा  पास
 a

 (4  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  ।

 SHRI  ISHAQ  SAMBHALI  (17018)  Mr.  Speaker,  Sir,  it  is  reg  ettable  that  the

 students  of  Aligarh  University  were  arrested  when  they  came  here  to  meet  the  Pri ime  Minister
 To They  cain  here  to  see  the  Prime  Minister  and  to  acquaint  her  with  their  dema  ds,

 accer  nister  to or  not  accept  their  demands  is  another  thing,  but  the  refusal  of  the
 Prime  ह

 hem  and  their  arrest  are  .very  unfortunate.  The  students  of  the  Aligarh  niversity
 were  not  well  treated.

 =

 The  Prime  Minister  should  be  asked  to  make a  stat  nt  in  the

 Hou  and  a  discussion  should  be  allowed  thereon.
 ६1 क

 ii  एस०  एम०  बनर्जी  अध्यक्ष  महोदय  मैंने  ass  पास  तीन  दें  भेजी हैं

 जिन  मैं  यहां  उठाना  चाहता

 कोई  बा
 शिकर  लाए अध्यक्ष  महोदय :  आप  प्रतिदिन

 कोई
 न

 a  गई बात ल
 ण  र  आ  जाते हैं  ।

 एस०  एम ०  बनर्जी  :  मैं  चाहता  हूं  कि  ह  को  स्वयं  में  ऐसे  मामलों  पर  वक्तव्य

 देना  arf

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपकी  सभी  बातें  संबंधित  मंत्रियों  भेज  दी  हैं  ।
 OO

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 तब  संसद  में  लाने  की  जरूरत  ।
 हम  आपकों

 लिखें  तथा

 आप  मंत्रियों
 को

 भेज  दें
 ।

 संसद
 को

 स्थगित  कर  दीजिये
 ।
 मैं  चुनकर

 र
 पाया

 द  अध्यक्ष  महोदय  :  हम  सभी  चनकर  आये  हैं  ।
 थि

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :  मैं  चाहता  हूं  कि कि  माननीय  मंत्री  इन

 विषयों  पर  वक्तव्य

 दर  हो  मैं  बता  रहा  हूं  ।  कानपुर  में  कपड़े  की  मिले  हैं  ।  उन्हें  खाडिलकर  मामू  ला  स्वी pT  डी

 वह  र  सोमवार  20000  मजदूरों  की  हड़ताल  होने  वाली  है  ।  कानपुर  में  शिक्षा

 संस्था  बन्द  है  ?  धीरे-धीरे  हमारे  अधिकार  कम  किये  जा  रहे  हैं  ।  हमें  भ्रत्यावश्यक  मामल  र  बोलने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  हैं  ।  सभा  में  तानाशाही  नहीं  चलनी  चाहिये
 yt

 भी  इन्द्र जीत  गुप्त  :  अलौगढ़  विश्वविद्यालय  का  मामला  बहुत |  गम्भीर  है

 माननीय  मंत्री  को  इस  बारे  में
 तुरन्त  वक्तव्य  देना

 बेना थी



 संभा  का  काय 5  चैत्र  1824

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुख्य  रद्द  व्य  मंत्री  महोदय  को  सूचना  देना  है  ।  यह  कार्य  कर  दिया

 a  ae इन्द्रजीत  गुप्त  :  लेकिन  उन्होंने  उसकी  उपेक्षा  की  है  ।  अतः  हमने  इसे
 द्

 माध्यम  से

 Ra att दया  |  भ्र न्य था  हम  मंत्री  महोदय  को  सीधे  नोटिस  दे  सकते  थे  ।

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  राजत  (fT)  हम  इस  त  से  सहमत

 हैं  कि
 raya  सदस्यों  के  अधिकारों  का  आदर  किया  जाना  चाहिये  |  सरकार  कोई  ब  सदस्यों  से

 नहीं  चाहती
 हैं  ।  जब  आवश्यक  नोटिस  दिया  गया  है  तो  हम  वक्तव्य  देने  के  लिये  तेयार  हैं  |

 इस  मामले  में  नोटिस  नहीं  दिया  गया  है  फिर  भी  हम  वक्तव्य  देने  के  लिये  तय  हैं  ।

 1 श्री  एस० ए एम०  बनर्जी  :  माननीय  मंत्री  कराई  आई०  टी ०  के  बारे  में  बताया  दें

 a

 att  राजबहादुर :  मंत्री  महोदय  एक  वक्तव्य  देंगे  ।  अध्यक्ष
 महोदय

 ने  उन
 इस् इस  के  निदेश  दे

 थ  a.)
 एस०  एम०  बनर्जी

 :  आई०  कराई  clo  शिक्षा  संस्था  —  आपस  खाली

 करने  के  IT | faa  कहा  गया  है  ।  इससे  श्राप
 स्थिति

 का  अन्दाज  लग
 सकते

 ee

 डालकर  मामू  ला  जयपुर  उद्योग  समूह  कौर  सिंघानिया  उद्योग समूह

 और  वे

 ह

 को  र
 नहीं  है

 इतनी
 का

 सामना  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  श्री  खाडिलकर  को  इस  बारे  में  वक्तव्य  देना
 ्

 चाहिये

 थ
 fui  RAMAVTAR  SHASIRI  (Patna) :  The  Aligarh  University  iss  hould  be

 dis  sed  in  the  House  some  day  An  enquiry  should
 ve  held  30.0  that  the  ‘Situati

 ई  may  not
 turn  ave

 अध्यक्ष
 महोदय  :

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बारे  में  मेरी  कठिन  भी  चाहिय े।

 स  पान  अ्राकषण  प्रस्तावों  को  स्वीकार  करना  कठिन  है  ।  उसमें  से  एक  का  च  करना  भी  कठिन

 pa  है  श्राप  मेरी  कठिनाई  समझेंगे  |

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE  :  Kindly  ask  your  Secretariat  to

 anne
 the

 mbers  as  to  which  Call  Attention  has  been  admitted  by

 थ्री
 इज़्ज़त

 गुप्त  :  आप  किसी  विशेष  दिन  के  लिए  एक  से  अधिक  ६
 झ्ञाकषेण  प्रस्तावों

 समभ  सकते  हैं  ।  लेकिन  श्राप  एक  से  अ्रधिक  ध्यान  आकर्षण  प्रस्ताव  एक  दिन  में

 स्वीकार  नहीं  कर  सकते  |  आप  प्रस्ताव  को  चुन  लें  और  इसकी  सुचना  सम्बद्ध  सदस्यों  aq

 भर  महोदय  :  यह  बहुत  उचित  मांग  हैं  ।  मैं  ऐसा  कर  सकता  हूं  ।
 ः

 श्री  राज वहू  feat  मंत्री  argo  झाई०  टी०  के  बारे  में  28  तारीख  को  वक्तव्य  देंगे  ।



 General  Budget,  1972-73  —General  Discussion
 Chaitra ——  >

 1894
 (Saka)

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  अधिकार  विधेयक

 MARINE  PRODUCTS  EXPORT  DEVELOPMENT  AUTHORITY  BILL

 fader  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  एस०  सी०  :  मैं  श्री  मिश्र  की

 a  से  प्रस्ताव करता  हूं  कि  संघ  के  नियंत्रणाधीन समुद्री  उत्पाद  उद्योग  के
 विकास

 के
 लिये  एक

 प्राधिकार  की  स्थापना  का  तथा  उस  से  संभवत  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  agate
 दी

 जाये
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  oat  यह  है  कि  संघ  के  नियंत्रणाधीन  समुद्री  उत्पाद  उद्योग  के  विकास  के

 ध  करने लिये  एक  प्राधिकार  की  स्थापना  का  तथा  उससे  संसवत  विषयों  का  उप बन  |  नर्तन  बाले  विधेयक  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 कत  स् ed  gn  {

 A ह्  ड Notion  w  as  adopted

 थी  जाज॑  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ee  yearns

 सामान्य  1972-73  सामान्य  चर्चा--जारी

 GENERAL  BUDGET,

 अध्यक्ष  महोदय  :  कर्ब  हम  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  करेंगे  ।  मंत्री  महोदय  कब  उत्तर  देंगे  ?

 वित्त  मंत्री  यश वस्त राव  :  मुझे  बताया  गया है  कि  मुझे  साढ़े  चार  अथवा

 5  बजे  उत्तर  देना  होगा  ।  साढ़े  चार  बजे  का  समय  ठीक  रहेगा ।

 चव्य  महोदय  :  अब  श्री  गोदा  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 faa  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जोशी  बजट  के  प्रस्तावों  की  इस  संबन्ध में

 आलोचना  की  गई  है  कि  नियमित  क्षेत्र  छोड़  दिया  गया  है  ।  इस  बात  का  मूल्यांकन  गतवर्ष  किये  गये

 परिवर्तनों  को  देखते  हुए  करना  चाहिये  |

 राष्ट्रीय  नीति  भ्रमों-व्यवस्था  की  तेजी  से  प्रगति  करने  की  हम  सामाजिक  न्याय  की

 स्थापना  करना  चाहते  हैं  और  हम  ग्राम निभा  रता  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।

 हमें  सरकारी  क्षेत्र  को  मजबूत  बनाना  इस  क्षेत्र में  कुल  5400  करोड़  रुपये से  अधिक

 पूजी  लगाई  गई  है  ।  97  सरकारी  उपक्रमों
 के

 अतिरिक्त  14  ae  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाएं

 निर्माणाधीन  हैं  प्रिया  उन  पर  भझ्रन्तिम  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 राष्ट्रीय  असमानता  दूर  करने  कौर  एकाधिपतियों  के  सामाजिक  ake  aries  शक्तियां  कम

 करने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  उपाय  किये  हैं  ।
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 जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सामाजिक  परिवर्तन  लाने  की  समस्या  माननीय  सदस्य  को

 विदित  है  कि  प्रधानमंत्री  ने  एक  नया  निर्णय  लिया  है  कि  राज्यों  में  भूमि  सुधार  कार्य  तेजी  से  किया

 जाना  चाहिये  और  नई  सरकारें  इस  facia  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  बाध्य  हैं  ।

 सरकार  का  यह  अनुभव  रहा  है  कि  1962  जब
 से

 सरकारी  निवेश  में  कमी  arerfire

 प्रगति  रुक  सी  गई  है  ।  सरकारी  निवेश  और  औद्योगिक  प्रगति  किसी  न  किसी  रूप  मैं  एक  दूसरे  पर

 आश्रित  रहती  हैं  ।  सरकारी  निवेश  में  वुद्धि  होने  से  at  व्यवस्था  में  तेजी  से  वृद्धि  होगी  ।

 बजट  में  झ्रात्मनि्भ रता  ate  सामाजिक  विनियोजन  पर  जोर  दिया  गया  है  ।  देना  में  रोजगारी

 को  प्राथमिकता  देने  और  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिये  नझ्ावश्यक  प्रशासनिक  तंत्र  को  तैयार

 करना  होगा  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  जहां  बहुत  अधिक  गरीबी  है  सुधार  होगा  ।  उनके  लिये

 न्यूनतम  निर्वाह  स्तर  बनाना  होगा  |

 माननीय  सदस्यों  ने  संसोधनों  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया है  ।  भारत  जैसे  बड़े  देश  में  वित्त

 मंत्री  को  संसाधनों  का  मुख्य  रूप  से  सामना  करना  पड़ता  है  |

 जैसा  कि  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुका  हू ंकि  यह  बजट  विश्वास  और  श्रात्मविदवास  का

 प्रतीक  है  ।  यदि  सभी  प्रगतिवादी  ate  लोकतांत्रिक  शक्तियां  मिलकर  सामाजिक  परिवर्तन  लाने  के

 लिये  प्रावश्यक  साधन  जुटाये  तो  देश  निश्चय  ही  प्रगति  करेगा  ऐसा  मेरा  विश्वास  है  ।

 श्री  संजीव राव  इतना  साहसिक  कौर  कल्पना शि ल  बजट  प्रस्तुत

 करने  के  लिये
 वित्त  मन्त्री  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  औद्योगिक  की  बंगला  देश  की

 सहायता  नष्ट  हुई  सैनिक  सामग्री  की  पुनः  पूर्ति  और  इस  प्रथम  युद्ध  के  पश्चात्‌  भारी

 रक्षा  परिव्यय  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करना  कोई  कम  उपलब्धियां  नहीं  इसके  लिए  हमें  उनकी

 प्रशंसा  करनी  चाहिए  |

 वित्त  मंत्री  ने  अतिरिक्त  कराधान  द्वारा  275  करोड़  रुपये  के  घाटे  में  बजट  को  240  करोड़

 शाये
 के

 का
 बजट  कर  दिया  है  ।

 प्रस्तुत  बजट  विकास  प्रधान  है  ।  बजट  में  प्रत्यक्ष  कर  न  लगाकर  अप्रत्यक्ष  करों  को  भी  कम  से

 कम  लगाया  गया  है  कौर  साथ  ही  निवेश  को  भी  काफी  बढ़ाया  गया  है  ।

 चालू  वर्ष  आसाधारण  तूफानों  कौर  बोझ  काम  AT  रहा  इस  वर्ष  के  दौरान  ata  की
 दारणाधथियों  पर  360  करोड़  रुपये  भर  रक्षा  पर  1400  करोड़  रुपये  खर्च  करने  पड़े  हैं  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  निर्धनता  को  दूर  करने  के  लिये  arian  प्रगति  को  प्रोत्साहन  feat  जाना  चाहिये  ।  वर्तमान

 सामाजिक  तनाब  के  वातावरण  में  केवल  उत्पादन  में  प्रगति  ही  काफी  नहीं  है  इसके
 साथ-साथ

 जिस  न्याय  की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राष्ट्रीय  ar  में  5.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  आगामी  वर्ष

 योजना  परिव्यय  में  3793  करोड़  रुपये  रखे  गये  जबकि  इसके  लिए  इस  वर्ष  3263  करोड़  रुपये

 we  थी । की  की  दो  दीद
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 यदि  ara  में  वृद्धि  नहीं  होती  तथा  प्रगति  दर  घटती  है  तो  इसका  मुख्य  कारण  उत्पादन

 क्षमता  जो  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  उपयोग  में  न  लाना  होगा  ।  fers  बैक  ते  बताया  कि  देश

 में  पू  जीगत  तन्त्र  का  35  प्रतिशत  भाग  प्रयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  है  ।  गर्त  ग्रामीण  प्रगति को

 प्राप्त  करने  के  लिये  निश्चित  रूप  से  एक  नथा  तरीका  तयार  करने  की  आवश्यकता  है  |

 उवंरको  तथा  विद्यू/त  चलित  पम्पों  पर  लगाया  गया  शुल्क  किसानों  पर  भार  सिद्ध  होगा  कौर

 इसके  परिणाम  स्वरूप  कृषि  उत्पादन  में  कमी  होगी  ।  हाल  के  वर्षों  में  उर्वरकों  की  खपत  में  25  से

 30  प्रतिशत  वार्षिक  वृद्धि  होती  रही  है  ।  उत्पादन  शुल्क  को  10  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  बढ़ाने  से

 अब  उं रक  छोटे  किसानों  की  पहुंच  से  बाहर  हो  जायेंगे  ।

 वित्त  मंत्री  ने  प्रौद्योगिकी  प्रधान  विभागों  के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  की  व्यवस्था  की  है  ।

 परमाणु  शौर  भ्रन्तरिक्ष  अनुसन्धान  कार्यक्रमों  के  लिये  वर्ष  1972-73  में  at  1971-72  की  तुलना  में

 30  करोड़  रुपये  अधिक  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।  ऐसी  विज्ञान  तथा  श्रौद्योगिकी  में  नये  art  ढूढ़ने  तथा

 प्राकृतिक  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  करने  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  किया  गया  है  |

 इलैक्ट्रोनिक्स  पर  केन्द्रित  रहने  के  कारण  ही  जापान  इतनी  प्रगति  कर  सका  है  ।

 इलैक्ट्रोनिक्स  विभाग  के  लिये  अतिरिक्त  धन  की  व्यवस्था  करना  बहुत  आवश्यक  है  जिससे

 न  केवल  कारखाने  खोले  जा  सकें  बल्कि  उनका  विस्तार  भी  किया  जा  सके  ।

 SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO  (Mahendragarh) :  The  Budget  has  completely
 belied  the  expectations  of  the  people.  They  were  hoping  that  the  Budget  would  contain  some
 schemes  for  the  removal  of  poverty.  But  there  is  nothing  of  this  kind  in  this  Budget  and  as

 in  the  past  it  will  only  add  to  the  miseries  of  the  people.

 It  is  difficult  to  agree  that  this  is  a  budget  of  confidence.  He  may  have  confidence  in

 himself.  But  the  confidence  of  the  people  has  been  completely  shaken  by  the  last  year’s
 Although  a  sum  of  Rs.  50  crores  was  allocated  for  rural perfomance  of  the  Government.

 employment;  yet  only  Rs.  13  crores  have  been  spent.  This  time  Rs.  240/-  crores  have  been

 allocated  for  this  purpose  but  nothing.  could  be  said  about  its  spending.

 Nothing  has  been  mentioned  in  the  budget  regarding  free  education  to  children

 upto  the  age  of  14  years.  The  Ruling  Party  does  not  want  to  implement  the  directive

 principle  in  the  regard  because  it  is  a  fraud  that  if  the  people  become  educated  it  will  be

 difficult  for  any  one  party  to  win  the  elections,

 The  hon.  Minister  has  forwarded  strange  logic  in  regard  to  the  increase  of  tax  on

 kerosene  oil,  the  fuel  used  by  the  common  people.  According  to  him  increase  in  tax  on

 kerosene  is  a  measure  to  check  mixing  of  it  into  diesel  oil.  If  this  is  the  only  mean  to  check

 adultration  with  the  Government,  they  will  have  to  impose  taxes  on  all  the  commodities,  Sir,

 being  a  farmer  you  must  be  knowing  the  economic  condititions-of  the  farmers  in  the  villages.

 They  have  to  pay  more  money  in  the  form  of  land  revenue,  betterment  levy,  development

 The  rates  of  electricity  are  higher  for  agricultural  purposes  than  that  of  industrial levy  etc.

 use,  The  burden  of  small  saving  is  ultimately  borne  by  the  farmers.  Apart  from  these  things

 Government  have  also  increased  tax  on  kerosene  and  fertilisers.  It  would  prove  to  be

 a  divastating  step  for  the  farmers.
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 Procedure  regarding  tax  assessment  on  Tobacco  is  highly  defective.  Tobacco  Ins-

 pectors  assess  the  rate  of  tax  on  the  standing  crop  of  tobacco  rather  than  on  the  actual

 production  of  tobacco  as  a  result  of  which  the  production  of  tobacco  is  decreased.  This

 procedure  should  be  changed.  1  also  suggest  in  this  regard  that  the  excise  duty  on  tobacco

 should  be  transferred  to  the  State  and  it  should  be  made  a  State-subject.  I  strongly  oppose
 the  increase  of  duty  on  unmanufactured  tobacco,  kerosene  and  electric  pumps.  In  view  of

 the  potentiality  in  earning  foreign  exchange  the  proposal  increase  in  duty  on  tobacoo  should

 be  withdrawn  immediately.

 The  prices  of  the  goods  have  been  increasing.  Since  this  is  a  dificit  budget  involving
 Rs.  250  crores,  price  rise  cannot  be  checked  in  future  also.  In  view  of  the  stable  Govern-

 ments  in  States  and  the  Centre  I  would  like  to  demand  from  the  Prime  Minister  that  she
 should  fulfil  her  promise  regarding  the  payment  of  Rs.  10  crores  as  grant  and  Rs.  10  crores  as
 loan  to  Haryana  for  building  a  new  Capital.  Prime  Minister  should  discuss  the  issue  of
 Chandigarh  with  the  Chief  Ministers  of  Punjab  and  Haryana.  Payment  of  grant  and  loan
 should  also  be  made  as  soon  as  possible  otherwise  the  cost  of  construction  of  a  new  Capital
 would  increase  and  the  amount  would  not  serve  the  purpose.  They  have  not  since  decided  to
 appoint  the  commission  to  find  out  the  solution  of  boundry  disputes.

 श्री  at.  कावड़  :  अध्यक्ष  मैं  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  बजट

 में  योजना  परिव्यय  में  लगभग  484  करोड़  रुपयों  की  वृद्धि  की  गई  है  ।

 अन्य  महत्वपूर्ण  vests  अतिरिक्त  बजट  का  एक  महत्वपूर्ण  yew  कीमतों  में  स्थिरता

 लाना  है  ।  श्रावक  उपभोक्ता  वस्तुओं  में  चीनी  आदि  के  मूल्यों  में  भारी  अस्थिरता  रही

 जहां  तक  चीनी  का  सम्बन्ध  है  यदि  किसान  अधिक  गन्ना  उगाता  है  तो  कारखाने  उस  सभी

 को  पेरने  में  and  रहते  हैं  तथा  किसान  को  हार  का  शेष  गन्ने  का  गुड़  या  खण्डसारी  बनाना  पड़ता

 है  जिसका  बाजार  नहीं  होता  है  ।  इस  प्रकार  उसे  घाटा  रहता  है  तथा  अगले  वर्ष  वह  गन्ना  की  काश्त

 कम  कर  देता  है  ।

 यही  स्थिति  कपास  की  भी  है  ।  महाराष्ट्र  ौर  गुजरात  के  किसान  सरकार  का

 दरवाजा  खटखताते  रहे  हैं  किन्तु  उनके  उत्पादन  का  कोई  खरीदार  ही  नहीं  परिणामतः

 मेरा  अनुमान  है  कि  अगले  वर्ष  कपास  की  खेती  कम  हो  जायेगी  ।  तथा  कपड़े  इत्यादि  के

 मूल्य  बढ़  जायेंगे  ।  किसानों  को  हमारे  देश  में  मुख्य-गारन्टी  प्राप्त  नहीं  है  जिसकी  उसे  aaa

 प्रापयिता
 है  ।

 इस  व्यवस्था  हमारे  बजट  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ता  है  ।  समाचार

 पत्रों
 के  अनुसार  कृषि  उत्पाद  मूल्य  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  गेहूं  के  वसूली  मुल्य  को  76  रुपए

 से  घटाकर  72  रुपया  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।  दूसरी  और  उर्वरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  जा

 रही  है  ।  इस  स्थिति  में  गरीब  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  किस  प्रकार  हो  सकेगी  मैं  नहीं  जानता  ।  मैं

 सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  मूल्यों  में  स्थिरता  लाने  के  लिये  किसानों  की  कठिनाइयों  को

 दूर  किया  जाना  चाहिये  ।

 बजट  का  दूसरा उद्दीन  सामाजिक  न्याय  दिलाना  इस  उद्दष्य के लिये सरकार लिये  सरकार  240

 करोड़  रुपये  at  करने  जा  रही  छोटे  तथा  माजिनल  किसानों  की  प्रगति  के  लिये  बनाई  गई

 योजनाओं  पर  व्यय  की  राशि  6  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  12  करोड़  रुपये  तथा  3  करोड़  रुपये

 से  बढ़ाकर  6  करोड़  रुपये  की  गई  है  ।  इन  उदर
 प्राप्ति  के  लिये  इस  बात  का  पूरा  ध्यान

 रखना
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 की  गई  राशि  का  पूरा-पूरा  उपयोग  कार्यालयों  में

 जा न  होने  के  कारण  बहुत  से  काय  क्रमों
 पर  निर्धारित  राशि

 थि
 उत्तर  प्रदेश  में  किये  गये  गर  सरकारी  सर्वेक्षण  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  वहां  पर  केव

 35  aft

 शत
 मर्जी  किसानों  को  ऋण  उपलब्ध  हो  सका  यदि  यही  स्थिति  रही  तो  कार्यक्रम

 में  बाघा
 जायेगी  तथा  उनकी  क्रियान्विति  नहीं  हो  सकेगी  ।

 बारानी  खेती  वाले  इलाकों  में  भी  कार्यक्रमों  को  उचित  रूप  से  लागू  नहीं  fa

 गया  है
 केवल  धन  नियत  करने  से  काम  नहीं  होगा  ।  सरकार  को  कार्यक्रमों  की  पूर्ण  क्रियान्विति  पर

 if

 हीं
 बल  देना  चाहिये  ।  जितना  घन  नियत  करने  पर  दिया  जाता  है  ।

 जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  प्रगति  कौर  शिक्षित  बेरोजगारों  के  रोजगार  दिलाने  क  प्रशन

 कार्यक्रम  पर  पिछली  बार  75  करोड़  रुपये  खरच  नहीं  किये  गये  ।  यह  खेद  का  विषय

 rey  होने  पर  भी  यदि  ऐसी  गम्भीर  समस्या  पर  उसे  व्यय  नहीं  किया  जाता  तो  योजना  बनाने

 की
 कोई

 wa
 नहीं  है

 ।

 ode
 क

 ग्रामीण  बिद्य,/तीकरण  के  लिये  बजट  में  11  करोड़  रुपयों  से  बढ़ाकर  17  करोड़  रुपयों की
 की  गई  है  ।  मैं  सरकार  की  इस  बात  के  लिये  सराहना  करता  हूं  ।  किन्तु  यदि  इस  अराधी

 का  arfzaret  क्षेत्रों  तथा  कमी  के  क्षेत्रों  में  पूरा  पुरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  तो  समाज  का  मजोर

 वग  डा  ही  रह  जायेगा  ।  ऐसे  क्षेत्रों
 के

 लिये  लाभ  शर  घाटे  को  ध्यान  में  नहीं  रखना  चाहिये  अपितु

 द

 |  दृष्टिकोण  से  कार्य  करना  चाहिये  कि  इन  पिछड़  वर्गों  का  उद्धार  करना  है  ।.

 द  आत्म-निभे रता  पर  अ्रधिक  बस  दिया  जा  रहा  है  तथा  आयातित  वस्तुओं  के  स्थान  पर  देश त  में लि

 उद्योग निर्मित  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  पर  बल  दिया  जा  रहा  इस  समय  हमारा  इस्पात

 मता  से  कम  उत्पादन  कर  रहा  है  |  सरकार  ने  स्वायत्त  दासी  नियमों  तथा  कम्पनियों  पर  4081

 रोड़  रुपये  खर्चे  किये  हैं  किन्तु  उनका  कांकरा  सन्तोषजनक  नहीं  वित्त  मंत्रालय  के  सार्वजनिक  >

 उद्यत  ब्यूरों  के  अनुसार  योग्य  तकनीशियन  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  भ्र पे क्षा  न्य  स्थानों  पर  जाना  पसन्द

 करते  हैं  ।  तत  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कुछ  कदम  तुर्त,उठाये  जाने  चाहिये  |  यदि  सरकार  भगवती ह

 (fata  की  सिफारिश  को  स्वीकार कर  ले  तो  सूती  कपड़ा  उद्योग  तथा  अनन  संकटग्रस्त  उद्योगों  की

 पटना  a '  हालत
 सुधारी  जा  सकती  है  ।  इस्पात  को  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  ने  विजदान

 oo
 हॉस् पेट  और  सलेम  में  तीन  इस्पात  कारखाने  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  यदि  सभी  प  नों

 =
 at

 ध्यान  देकर  कार्य  जाये  तो  इस  बजट  से  देश  में  अवश्य  प्रगति  होगी  ।

 थ
 यद्यपि  शहीदों  के  परिवारों  तथा  घायल  सैनिकों  की  देखरेख  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  नियत

 a

 ह

 क
 है  तथापि  राज्य  स्तर  पर  इस  काय  के  लिये  कोई  मंत्रालय  नहीं  बनाया  गया  है  ।  मैंने  इस

 fa
 में  महाराष्ट्र

 सरकार  से  निवेदन  भी  किया  इस  वजट  के  लिये  सरकार  के  प्रति  श्राभार

 गति  योजनाओं  को  परी  तरस  ५ स्पा प्रकट  क  हुये  मेरा  विश्वास है  कि
 द  के  बय  ब  ब  दे  द  |  |  a  GSE  |  न  किया  गया  तो  देश  में

 त

 त

 गी  rs  oo
 i
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 श्य्ागा र  :  बजट
 क  र  al tact gh nd &  ता  हूं

 af ase  में  सफल  हुये  हैं  ।  हमने  बंगला  देश  से  आये  एक  करोड़
 यस

 का  भार

 पाकिस्तानी
 झ्राक्रमण  होने  पर  अपनी  सुरक्षा  भी  की  ।

 com
 हमारा  राष्ट मैं

 इस
 तथ्य  को  कभी  नहीं  भूल  सकता  कि  हमने  विशव  को  feat  दिया  फि

 ster  है  तथा  धम  निर्माता  में  पूरी  तरह  विश्वास  रखता  है  ।  हमें  श्रीमती  इन्दिरा  are  के  नेतृत्व

 पर  गर्व  है  जो  वास्तव  में  दलितों  कौर  मानव  जाति  का  नेता  करती  हैं  ।

 युद्ध  के  अवसर  पर  अरब  देशों  ने  चुप्पी  साध  रखी  किन्तु  हमारे  विदेश  मंत्री

 ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  अरब  के  अधिकृत  भूभाग  से  इसराइली  सेना  के  हटाये  जाने  की  आवाज  बुलंद

 की
 ।  हम  यह  बात  भी  नहीं  भूल  सकते  कि  यद्यपि  चीन  पाकिस्तान  को  शास्त्र  दे  रहा  था

 किन्तु
 भारत

 चीन को  संयुक्त  राष्ट्र  का  सदस्य  बनाये  जाने  की  आवाज  उठा  रहा  था  ।
 =e  al  सोता  कि

 हम  reafarvarail  को  समझते  हैं  ।

 _  बसे
 बजट  दे

 योजिता  परिम
 में  वृद्धि  की  गई  है  तथा  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार

 दिलाने  के उपाय
 भी  किये  गये  हैं  ।  ग्न्य

 शिक्षित
 बेरोजगारों

 के  देश  में  लगभग
 77,7  00

 इंजीनियर

 बेरोजगार  |  यदि  इन  योजनाओं  को  उचित  रूप
 से क्रिया  सका  तथा  धनराशि  का

 पण
 उ —  किया  जा  सका  तो  देश  के  करोड़ों  oneal  को  निश्चित

 रुप
 से  रोजगार

 मिल  v

 11.0  की
 लगभग  प्रतिशत  जनता  की  मासिक  अय  19  रुपया  गांधी  जी  खादी  पर

 बहुत  चल
 दि

 या
 था  किन्तु  अब  मोटा  कपड़ा  पूरी  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मेरा  सुभाव  है  कि

 श्राम

 जनता  के  उपयोग  की  आवश्यक  वस्तुयें  का  उत्पादन  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  होना  चाहिये  जिससे  उन्हें

 सभी  वस्तुयें  उचित  मलय  पर  मिल  सके  ।  इस  दिशा  में  wat  तक  ठोस  उपाय  नहीं  किये  गये  हैं

 त्र  समिति  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  ay  1963-69  में  6400  करोड़  रुपयों  क  कर

 बंचत हु  आ  ।  उसके  अनुसार  देश  में  7,000  करोड़  रुपया  काला  धन  है  ।  इसके  अतिरिक्त  550 नर

 करोड़  रुप

 चाहिय े। ही

 का  कर  वसूल  नहीं  हुजरा  ।  इस  मामले  में  सरकार  को  अवश्य  ही  कठोर  कदम  उठाने

 बेक  राष्ट्रीय  करण  के  समय  अदा  की  गई  थी  कि  निम्नवर्ग  को  कुछ  लाभ  होगा  fi कन

 ATRIT  ी  नहीं  हो  सकी  है  ।  stadia  से  यह
 as

 मुझे  ARIAT  gut  कि
 क  काइम

 amg AX at

 आवश्यकता  अधिक  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  काज़मी  र  को  पर्यन्त  सहायता  गर्भ  मिली  ।

 पंजाब  में  व  मजदूरों  को  मैंने  कहते  सुना  है  कि  इन  TRA]  रियों  ने  यहां  जाकर
 दर  री  मजदूरी

 भीਂ  घटा दी  लगान  भी  नहीं

 दे  पाते  हैं  ।  tres

 ये वही काश्मीरी  हैं  जिनके  पास  श्रांत-प्राय  एकड़  भूमि  है तथा जो
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 सलाल  परियोजना  को  ध्यान  में  रखकर  केन्द्र  सरकार  ने  औद्योगिक  विकास  के  लिये

 बिजली  का  पर्याप्त  प्रबंध  नहीं  किया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सलाल  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा

 किया  जाये  ।  लौटकर  झेलम  और  ऊपर  सीध  की  योजनाओं  को  भी  शीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिये

 जिससे  वहां  औद्योगिक  विकास  सम्भव  हो  सके  |

 श्री  हामीम  ने  हमारी  प्रजातंत्र  प्रणाली  शहरों  बंगला  के  प्रति  हमारे  रवैये  को  घोखा  बताया

 क्योंकि  जनता  ने  उनका  विरोध  किया  तथा  विधान  सभा  के  चुनाव  में  उन्हें  केवल  70  मत  मिलें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  बातों  को  यहां  उल्लेख  नहीं  किया  जाना  चाहिये  अप  बजट  पर

 बोलिये  ।

 श्री  एस०  ए०  कादर  :  श्री  शमीम  ने  राज  पर ज  ने  बोलते  हुये  इन  सभी

 बातों  का  उल्लेख  किया  ।  जब  उन्हें  अनुमति  दी  गई  तो  श्री  धागा  को  भी  अनुमति  मिलनी

 चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  खेद  है  मैं  उस  समय  यहाँ  विद्यमान  नहीं  था  ।  awh  मुझे  कुछ  पता  नहीं

 फिर  भी  किसी  गलती  को  दुहराना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  सैयद  श्रहमद  धागा  :  श्री  शमीम  ने  केवल  कांग्रस  पार्टी  को  ही  बदनाम  नहीं  किया

 क  भारत  सरकार  पर  भी  दोष  लगाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि  श्री  शमीम  को  ऐसी  बातें  कहने  दी  गई  ।

 at  सैयद  अहमद  आगा  :  मैं  पुरानी  बातें  बताना  चाहता  हूं  ।  दौर  साहब  के  जमाने  में  चुनाव

 हुए  ही  नहीं  ।  1951  में  73  सीट  निर्विरोध  मिली  ।  1957  के  चुनावों  में  43  सीटें  निर्विरोध

 मिली  ।  1972  में  हमने  74  सीटों  में  से  69  सीटों  के  लिये  चुनाव  लड़  तथा  कांग्रस  सीटें

 मिली  ।

 श्रीनगर  में  14  सीटों  में  से  कांग्रेस  को  8  सीटें  मिलीं  ।  शेख  साहेव  ने  चुनावों  का  बहिष्कार

 किये  जाते  का  अघात  किया  तथा  67  प्रतिशत  मतदान  हुमा  |

 MR.  SPEAKE  :  Please  Conclude  now.

 श्री  सैयद  अहमद  आगा  :  हमने  काश्मीर  में  1938  में  समाजवाद  की  ओर  बढ़ने  का  निर्णय

 किया  था  ।  यह  सिद्धांत  पाकिस्तान  के  सामंतों  की  माननीय  नहीं  था  ।  इसीलिये  हमने  भारत  का  साथ

 दिया  ।  दौर  साहेब  ने  स्वयं  एक  बार  कहा  था  कि  साम्राज्यवादी  अपनी  चाल  से  भारत  का  विभाजण

 चाहते  हैं  तथा  वे  चाहते  हैं  कि  भारत  कौर  पाकिस्तान  सदा  एक  दूसरे  के  बने  रहे है  |
 )

 हमें  उसकी  इस  चाल  को  समझना  होगा  कि  पाकिस्तान  की  उत्पत्ति  नन्  की  चाल  का  परिणाम  है  ।

 )
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 मेरा  पाकिस्तान  से  कोई  द  प  नहीं  है  कितु मैं  उसे  यह  बताना  चाहता हूं  कि  वे  काइमीर को  हमेशा

 हमेशा  के  लिए  भूल  जायें  ।  मतदान  का  बहिष्कार  किये  जाने  पर  भी  60  प्रतिशत  लोगों  ने  मतदान

 में  भाग  लिया  ।  इससे  सिद्ध  होता है  कि  हम  इसी  देश  के  अंग  हैं  तथा  भारतीय  श्री  ae

 का  यह  कहना  कि  इंडियन्सਂ  कहां  तक  उचित  है  ?  क्या  वह  स्वयं  भारतीय  नहीं  है  ?  मुझे  यह

 भी  आशा  है  कि  पाकिस्तान  को  एक  दिन  अपनी  गुश्यिं  नजर  आएगी  तथा  वह  भारत  की  श्र

 मित्रता  का  हाथ  बढ़ायेगा  ।

 तरन्त  में  मैं  दिनांक  17  के  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  जनरल  भावी मान  के  बताया  का

 उल्लेख  करना  चाहता  हुं  जिसमें  बताया  गया  है  कि  पाकिस्तान  से  निकट  सम्बन्ध  बना  सकता

 है  ।  वास्तव  में  अमरीका  चाहता  है  कि  पाकिस्तान  पर  उसका  प्रभाव  बना  रहे  जिससे  उसके  हित  सिद्ध

 होते  रहें  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  पाकिस्तान  दुर्भाग्य  से  water  की  शरण  में  जा  पहुंचा  ।  अब

 उनकी  रक्षा  केवल  ईश्वर  ही  कर  सकता  है  ।  फ़िर  भी  मुझे  तराशा  है  एक  दिन  पाकिस्तान  को  अपनी

 भुल  अनुभव  होगी  तथा  वह
 भारत  से  मित्रता  करके  फलने  फूलने  लगेगा  ।

 SHRI  MOHAN  SWARUP  (Pilibhit)  :  It  is  a  progressive  budget  envisaging  financial

 provisions  of  Rs.  240  crores  for  social  justice  and  Rs.  125  crores  for  housing  facilities.
 Government  have  provided  Rs.  12  crores  for  poor,  Rs.  21  crores  for  nutrition  programme
 and  Rs.  72  crores  for  crash  programme.  The  amount  for  centrally  sponsored  schemes  has
 been  increased  from  Rs.  3263  crores  to  Rs.  3973  crores.  I  hope  that  with  these  steps  our

 country  would  achieve  progress.

 Government  have  increased  the  tax  on  kerosene,  fertilizers  and  pumping  sets  as  a
 result  of  which  farmers  will  have  to  face  more  hardships.  It  will  also  affect  the  agricultural
 production.  The  procurement  price  of  wheat  is  also  going  to  be  reduced  from  Rs.  76  per
 quintal  to  Rs.  70  per  quintal.  Reports  have  appeared  in  the  press  that  the  Planning  Com-
 mission  has  calculated  the  annual  income  of  farmers  Rs.  6000/-  per  acre  by  producing  two
 crops  in  the  irrigated  land.  I  do  not  know  on  what  basis  the  Planning  Commission  and  the
 Government  has  calculated  this  income.  It  is  wrong  to  think  that  the  farmers  are  having  big
 bank  balances.  He  can  never  be  prosperous  now  in  case  there  are  no  remunerative.  prices
 for  his  produce.

 Taxes  on  keosene  oil  and  tractors  may  be  withdrawn  as  the  farmers  are  unable  to  bear
 this  burden  and  their  condition  will  go  down  if  these  will  be  realised.  There  is  great  corrup-

 In  order  to  check  the  same,  it  will  be  better  if  sales  tax  is tion  at  every  stage  in  country.
 imposed  at  source  and  included  in  the  price  of  the  articles.  There  art  two  types  of  sales
 tax—-Central  Sales  tax  and  State  Sales  tax.  Why  should  it  be  so  ?  1  think  that  there  should
 be  only  one  tax,  thac  is  the  Central  Sales  Tax  and  the  States  should  be  given  their  share  out
 of  it,

 The  farmers  are  very  much  disappointed  at  the  functioning  of  the  nationalized  banks

 because  they  are  not  getting  the  loans  according  to  their  expectations.

 Besides  this,  rec  omme¢) Ammandatiange Ss  of  the  Wanchoo  a Comm  ittee  about  black  money  and  the
 evasion  should  be  impleme  Gov  ut  delay.  We  should  achieve  self-reliance
 as  early  as  possible  since  ence  on  forieg  assistance  is  not  in  the  interest  of  the
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 country.  It  is  necessary  that  production  in  public  scetorunils  should  he  increased,  exports
 augmented  and  new  measures  devised  to  raise  our  national  income.

 श्री  एमएस शिव स्वामी
 :  श्रीमान  जी  स्वतन्त्रता  के  25  बर्ष  बाद  भी  हमारे

 देश  को  aire  स्थिति  मस्त  व्यस्त  ही  दिखाई  देती  है  ।  बेरोजगारी  की  समस्या  ने  गम्भीर  रूप

 कारण  कर  लिया  है  ।  राष्ट्रीय  ara  की  वृद्धि  की  दर  में  कमी  ar  रही  औद्योगिक  उत्पादन  में

 उल्लेखनीय  बृद्धि  नही  हुई  देवा  भर  में  मूल्यों  में  तेजी  से  बृद्धि  हो  रही  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  जिनमें  हमने  3556  करोड़  रुपये  की  राशि  लगा  रखी  का  गत  वर्ष  155  करोड़  रुपये

 का  घाटा  eat  परन्तु  फिर  भी  इस  वर्ष  सरकारी  क्षेत्र  में  710  करोड़  रुपये  की  भारी  राशि

 लगाई  जा  रही  है  ।

 एक  लाख  से  भ्रमित  ग्रामों  में  पीने  के  पानी  की  कोई  भी  व्यवस्था  नहीं  2  लाख  गरबों

 में  संचार  की  सुविधायें  भी  नहीं  12.5  लाख  गांवों  में  कभी  तक  बिजली  नहीं  लगाई  गई  है  ।

 जन  कल्याण  योजनाकारों
 के

 लिये  केवल  120  करोड़  रुपये  की  ही  राशि  नियत  की  गई  है  ।  इस

 wear  के  लिए  अधिक  राशि  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ताकि  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध

 हो  सकें
 ।

 बेरोजगारी  की  समस्या  प्रति  दिन  गम्भीर  होती  जा  रही  हे  ।  आजादी  के  25  वर्ष  बाद  भी

 इस  समय  2  करोड़  से  अधिक  व्यक्ति  बेरोजगार  इस  हेतु  नियत  की  गयी  75  करोड़  रुपये  की

 राशि  में  से  केवल  3.5  करोड़  रुपये  ही  व्यय  किये  हैं  |

 1967-68  के  दौरान  राष्ट्रीय  अय  9.3  प्रतिष्ठित  थी  ।  खेद  की  बात  है  कि  वह  बाद  भी

 राष्ट्रीय  प्राय  में  केवल  4  प्रतिशत  से  भी  कम  बृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  राष्ट्रीय  आय  के  मामले  में

 हमारे  देश  का  स्थान  संसार  में  सबसे  नीचे  है  ।  पिछले  वर्ष  हमारे  देश  के  निर्यात  में  केवल  3.6  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  जबकि  आयात  में  18.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इससे  भुगतान  का  संतुलन  बिगड़

 जायेगा  ।  यदि  निर्यात  को  बढ़ाना  है  तो  निर्यात  के  लिए  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  ।

 1971  में  औद्योगिक  उत्पादन  4.1  प्रतिशत  घटा  है  तथा  इसी  वर्ष  में  मूल्यों  में  3.9  प्रतिशत

 वृद्धि  हुई  है  ।  वर्ष  1970-71  के  लिए  नियंत्रक  महालेखा  परेक्षक  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  करों  की

 बकाया  राशि  840  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।  यदि  करों  की  840  करोड़  रुपये  कीं  बकाया  राशि  को

 वसूल  करने  के  लिये  कारगर  उपाय  किए  गए  होते  तो  कच्चे  उर्वरक  तथा  मिट्टी  के  जो

 हमारे  किसानों  के  लिए  दैनिक  श्रावस्यकता  की  वस्तुयें  पर  उत्पादन  You  बढ़ाने  की  कोई

 ण

 *a faa  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रे  जी  भ्रनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 Summarized  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delfverd  in
 Tamil.

 12



 95  1972  सामान्य  1972-73  चर्चा

 अ्वइ्यकता  नहीं  पड़ती  |  इन  करों  को  वापिस  लिया  जाना  चाहिये  तथा  करों  की  बकाया  राशि

 को  वसूल  करने  के  लिए  कारगर  तथा  शीघ्र  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  |

 मैं  चाहता  हं  कि  सरकार

 stele

 को  अधिक श्री  राजू  :

 प्राथमिकता  दे  क्योंकि  सहकारिता  समाजवाद  के  लिये  अनिवार्य  होती  है  ।  कृषि  ate उद उद्योग में

 करता  की  बहुत  आवश्यकता है  ।  यद्यपि  सहकारिता  राज्य  का  विषय  होता  है  तथापि  हमें  इसे

 भर्ती  विषय  बनाना  ताकि  सहकारिता  के  क्षेत्र  में  पहले  से  अधिक  केन्द्रीय  सरकार  का  अधिकार

 स्थापित  किया  जा  सके  |

 हमारे  देना  में  उत्पादन  कौर  श्रम  को  एक  साथ  नहीं  जोड़ा  जाता  |  श्रम  को  उत्पादन  के  साथ

 जोड़  देने  से  हम  अधिक  क्षमता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  कयोंकि  इससे  श्रमिक  यह  महसूस  करने  लगेगा  कि

 औद्योगिक  उत्पादन  उसका  अपना  ही  उत्पादन  होता  है  ।  राष्ट्रीय  उद्योगों  में  सरकार  को  श्रमिकों  को

 उत्तरोत्तर  स्वामित्व  सौंप  देना  चाहिये  ।  जनता  दारा  उद्योग  में  हिस्सों  के  स्वामित्व  को  प्रोत्साहित

 करने  के  खरीदारों  से  खरीदे  हुए  हिस्सों  की  सीमा  तक  सम्पदा  कर  से  छुट  दी  जानी  चाहिये  ।

 पंचायतों  को  सरकारी  फार्मों  के  गठन  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  अधिक

 बड़-बड़  काम  बनाये  तो  की  क्षमता  भी  बढ़ती  |  डेनमार्क  में  छोटे-छोटे  फार्मों  को  मिला

 कर  एक  कर  दिया  गया  है  जिसका  परिणाम  यह  हुआ है
 कि  ऐसे  ढंग  से  बड़े  काम  चलाये  जाते  हैं  कि

 फार्मों  में  शेयरों  के  स्वामियों  को  संयुक्त  प्रबन्ध  के
 अस्तगत

 लाभांश  दिया  जाता  है  ।  इसका  इस  देश  में

 परीक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।

 यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  मेक्सिको  किस्म  के  गेहूं  की  खेती  को  शरीक  जल  कौर  उबर

 शादी  साधनों  की  आवश्यकता  होती  है  ।  इसराइल  में  पर्याप्त  जल  नहीं  है  wie  वहां  फार्मों  के  लिये

 पानी  ले  जाया  जाता  है  कौर  वहां  खती  इस  ले  जाये  गये  जल  से  की  जाती  यदि  ऐसा  करना

 इजरायल  जैसे  देश  जो  रेगिस्तानी  देश  के  लिये  सम्भव  है  तो  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  कि  इस  ढंग

 को  हम  भारत  में  क्यों  नहीं  झपना  सकते  |

 गुनार  माइकल  बहुत  वह  अर्थ  शास्त्री  हैं  ।  स्वीडन  में  समाजवाद  उनके  द्वारा  बताई  गई

 रेखाओं  के  अनुसार  लागू  किया  गया  मैं  सरकार  से  चाहूंगा  कि  सहकारिता  को  अधिक

 प्राथमिकता  दे  ।

 पश्चात  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  दो  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 (The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clack)

 भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बजकर  तीन  मिनट  पर  पुन  समवेत

 (The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  three  minutes  5  st  Fourteen  hours  of
 the  clock)

 उपाध्यक्ष  महोदय  ठान  ga

 (  Mr,  Deputy  Speaker  in  the  Chair
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 March  25,  1972
 Gene  ral

 Budget,  1972-73  —General  Discussion

 श्री  बी  राजू  :  भारत  सरकार  ने  कोचीन  तेल  शोधन  शाला  में  51  प्रतिशत  पूजी

 लगाई  है  ।  25  प्रतिशत  हिस्से  प्र मरी कन  तेल  कम्पनी  फिलिप्स  पेट्रोलियम  के  हैं  और  24  प्रतिशत  हिस्से

 जनता  द्वारा  लिए  गये  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सुभाव  दू
 गा  कि  विदेशी  कंपनियों  को  तेल  खोज

 का  काम  दिया  जाना  चाहिये  दौर  उसके  आधार  पर  लाइसेंस  दिये  जैसा  कि

 फिलिप्स  के  मामले  में  किया  गया  है  ।  25  प्रतिशत  हिस्से  वहुत  कम  उन्हें  शरीक  प्रतिशत  हिस्से
 res
 fat  जाने  चाहिये  ।  परन्तु  केबल  20  वर्ष  के  लिये  ही  ऐसा  fear  जाना  जिसके  परइचात्‌ ि

 उन्हें  केवल  25  प्रतिशत  हिस्से  स्वीकार  करने  चाहिये  ate  उनपर  सरकार  का  नियंत्रण  रहना

 चाहिय े।

 SHRI  CHANDULAL  CHANDRAKAR  (Durg)  :  The  Government  and  the  Jawans

 deserves  to  be  congratulated  for  victory  in  the  recent  Indo-Pak  war.  Victory  on  poverty  is

 more  difficult  than  victory  in  the  battlefield.  Eradication  of  poverty  in  the  country  is  not

 an  easy  task.  Fortunately  the  plan  allocations  made  in  the  budget  this  year  indicate  that
 Government  is  determined  to  solve  this  problem  also  and  increase  production.

 The  funds  earmarked  last  year  for  implementation  for  crash  programmes  to  solve  the
 problem  of  unemployment  were  not  fully  utilised,  which  is  rather  very  regrettable.  The

 responsibility  of  making  arrangements  for  full  and  proper  utilisation  of  the  funds  allocated
 rested  on  the  State  Governments  and  since  the  ruling  party  at  the  centre  is  now  in  a  majority
 in  the  States  also,  there  should  be  no  difficulty  in  this  respect.  The  Planning  Commission  is
 also

 responsible
 to  see  as  to  what  scheme,  should  be  formulated  to  solve  this  problem.

 There  should  be  a  multipurpose  demonstration  farm  for  every  IO  lakh  people  in  the
 rural  areas,  which  should  cater  to  all  the  requirements  conneeted  with  agriculture.  It  should
 also  demonstrate  agricultural  operations  for  benefit  of  the  farmers.  On  the  same  pattern,  an
 industrial  estate  should  also  be  established  for  every  5  to  10  lakh  people,  where  educated

 unemployed  will  receive  training  for  some  vocations  Arrangements  should  also  be  made  for
 the  marketing  of  the  products  manufactured  by  these  people.

 Factories  are  being  established  in  backward  areas  that  the  people  living  in  those  areas  are
 not  getting  employment  in  those  factories  on  the  plea  that  they  are  illiterate  and  semi-skilled.
 Therefore,  whenever  any  schame  to  establish  any  factory  in  any  backward  area  is  formulated,
 arrangements  should  also  be  made  to  impart  necessary  training  to  the  people  of  that  area  so
 that  they  could  get  employment.

 There  is  tax  on  kenosene  oil  which  should  be  withdrawn.  In  the  same  way,  tax
 on  fetilisers  and  pumping  sets  is  also  not  desirable  as  it  will  impose  further  burden  on  the
 small  farmers  and  retard  agricultural  production.  It  is  generally  observed  that  taxes  levied

 on  a  few  specific  items  but  the  traders  always  increased  prices  of  almost  all  the  articles.
 Such  unscrupulous  traders  should  be  brought  to  books  and  punished,

 According  to  Wanchos  Committee  black  money  worth  Rs.  7000  crores  is  in  cir-
 culation  in  the  country.  It  is  not  known  as  to  how  committee  arrived  at  this  figure  Demo-
 nestisation  of  currency  appears  to  be  necessary  to  solve  this  problem.

 2.0 चालाक  t  fall  in  the  grow There  is  gr  t  fall  in  the  growth  :  of  industrial  production.  The  reasons  for  this
 fall  should  be  investigated  and  reported.  Licensing  policy  for  industries  need  also  to  be
 revised,
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 डा०  हेनरी  आस्तीन  :  मैं  वित्त  मंत्री  दवारा  पेश  किये  गये  बजट  का  स्वागत

 करता  हूं  क्योंकि  इसमें  कर  भार  बहुत  हल्का  रखा  गया  है  कौर  इसे  बहुत  सोच  समय  कर  तैयार  किया

 इस  बजट  में  जन  साधारण  को  लगभग  अछूता  छोड़  दिया  गया  है  तथा  धनी  कौर  खुदा  किस्मत

 लोगों  पर  ही  कर  भार  बढ़ाया  गया  है  ।

 अर्थ  व्यवस्था  की  कुशल  व्यवस्था  के  कारण  ही  वित्त  मंत्री  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  तथा  creat

 की  योजनाओं  के  लिये  710  करोड़  रुपये  से  अ्रधिक  राशि  की  व्यवस्था  कर  पाये  हैं  ।  वित्त  मंत्री  ने

 समाज  कल्याण  सम्बन्धी  योजनाओं  कौर  भावी  विकास  योजनाओं  के  लिये  नियतन  में  पर्याप्त  बृद्धि

 की  है  ।  जिसके  लिये  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 हमारे  देश  ने  बंगला  देश  से  जाये  दारणाधियों  के  भरण  पोषण  के  भार  के  ऊपर  सरकार  को  नहीं

 दुत्कारे  क्योंकि  इनकी  सहायता  मानवीय  भावनाओें  से  प्रेरित  थी  ।

 पाकिस्तानी  आक्रमण  का
 मु  तोड़  जवाब  देने  के  लिये  भी  हमारे  लोग  गौर वोन नत  हैं  ।  वित्त

 मंत्री  ने  बजट  में  इस  oe  के  लिये  भी  सुरक्षा  जरूरतों  कें  लिये  166  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।

 ara  fara  में  भी  अधिकाधिक  समन्वय  के  लिये  प्रयास  जिये  जा  रहे  हैं  चाहे  वह  परिचय

 यूरोप  में  हों  प्रिया  समाजवादी  देशों  में  भ्रमणा  यूरोपीय  ae  समुदाय  हो  ।  वे  केवल  राष्ट्रीय

 समन्वय  के  लिये  ही  प्रयास  नहीं  कर  रहे  हैं  अपितु  व्यापक  समन्वय  के
 लिये  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 हमें  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हमारे  समय  की  चुनौती  यह
 है  कि  उद्  इयों  में  एक  रूपता  हो  ताकि

 बजट  के  इन  प्रावधानों  को  क्रियान्वित  किया  जा  सके  ।

 समाज  कल्याण  तथा  राय  विकास-कार्यक्रमों  के
 लिये  बजट  में  पर्याप्त  व्यवस्था  की  गई

 किसी  विशेष  क्षेत्र  की  परियोजना  का  क्रियान्वित  करने  के  लिये  वहां  के  लोगों--पंचायत  से  लेकर  संसद

 के  किसी  सदस्यों  तक  का  सहयोग  होना  चाहिये  ।

 हमारे  विकास-किये
 क्रमों

 के  लिये  विदेशी  सहायता  मुश्किल  से  15  प्रतिशत  रही  है  परन्तु  कुछ

 लोगों  ने  इसे  बढ़ा-चढ़ा  कर  बताने  का  प्रयास  किया है
 ।  हमें  श्रात्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिये

 प्रयुक्त  प्रौद्योगिक  का
 उपयोग  करने  के  लिये  उपाय  करने  होंगे  |

 कृषि  क्रांति  के  लिए  हमें  जो  उपाय  करने  वे  नही  किये  गये  हैं  ।  इतना  कहना  ही  काफी

 नहीं  है  कि  हमारे  पास  फालतू  ग्र नाज़  है  हमें  अपने  भोजन  के  लिए  संतुलित  भोजन  के  सिद्धांत  पर

 ग्राघारित  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  विकास  करना  होगा  ।  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  इन  क्षेत्रों  में  नई  तकनीक  का

 विकास  किया  है  ।

 कृषि  वैज्ञानिकों  ने  शुष्क  खेती  के  लिये  नई  तकनीक  का  भी  विकास  किया  है  ।  बारानी  खेती

 को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  इस  काय  के  लिये  कृषि  स्नातकों  से  लाभ  उठाने  के  लिये  25  अथवा

 50  एकड़  भूमि  आबंटित  की  जानी  चाहिये  ।  इस  काय  से  कृषि  वैज्ञानिकों
 को  प्रोत्साहन  मिलेगा  |
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 हम  शीघ्र  ही  स्वाधीनता  की  रजत  जयंती  मनाने  जा  रहे  हैं  ।  परन्तु  श्राज  भी  गांवों  के  छठे

 भाग  में  जल  सप्लाई  की  कमी  है  ।  मेरे  विचार  से  वहां  जल  की  सप्लाई  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे

 हैं  ।  परन्तु  इस  कार्य  के  लिये  पंचायत  के  विधायकों  तथा  संसद्‌  सदस्यों  का  सहयोग  प्राप्त

 किया  जाना  चाहिए  ।

 दिक्षित  बेरोजगारों  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  कृषि  स्नातकों  तथा

 डिप्लोमा  घारियों  को  कृषि  पर  औद्योगिक  एकक  आरंभ  करने  के  लिये  अवसर  प्रदान  किये  जाने  चाहिये  ।

 प्रारंभिक  सर्वेक्षण  से  पता  लगा  है  कि  केरल  कोचीन  के  तट  दूर  क्षेत्र  तेल

 निकलने  की  काफी  संभावना  है  ।  इस  जोर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 एरणाकुलम  में  जेट  विमानों  के  लिये  उचित  हवाई  भ्रष्टा  नहीं  है  ।  वहां  इसकी
 व्यवस्था

 की

 जानी  चाहिये  ।

 ों  के  bap
 केरल  में  काली  fast  जैसी  नकद  फिर  मूल्य  कम  हो  केरल  सरकार  ने

 नारियल  जटा  को  उद्योग  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिये  1.5  करोड़  रुपये  के  ऋण  के  लिये  अनुरोध  किया

 इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  रेल  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  से  श्रचुरोध  करूगा  कि  केरल  जेसे  प्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  प्रदेश

 में  कुछ  बड़ी  परियोजनायें  आरंभ  की  जायें  ।

 वित्त  मंत्री  ने  करों  के  भार  को  इस  प्रकार  से  डाला
 है

 ताकि  किसी  को  कोई  भ्र संतोष  न  हो  ।

 फिर  भी  मिट्टी  के  तेल  पर  जो  कर  लगाया  गया  है  उसे  वापस  लिया  जा  सकता  है  क्योंकि  लाखों  लोग

 मिट्टी  के  तेल  से  भ्र पने  घरों  में  रोशनी  करते  हैं  ।

 SHRI  CHANDRIKA  PRASAD  (Ballia) :  Certain  measures  have  been  taken  to

 re  move  the  shortcomings  in  steel  and  fertilizer  industry  in  this  budget.

 Heavy  doses  of  taxation  have  not  been  proposed  in  this  budget.  A  sum  of  Rs.  125

 crores  h  as  been  provided  in  the  budget  for  schemes  for  the  welfare  of  farmers  and  the  un-

 employed.  Although  there  are  provisions  in  the  budget  for  the  poor  and  the  farmers,  there

 is  no  agency  to  look  after  the  proper  utilisa  tion  of  the  money.  For  example,  during  the

 0  f  relief  could  not  reach  to  the  actual  victims.
 recent  flood  in  Uttar  Pradesh,  the  amount

 herwise  the  money  cannot  be  properly  utilised.
 The  administrative  set  up  needs  a  change  ot

 1  am  sorry  to  say  that  tax  on  keaosene  oil  is  not.  proper.  The
 Finanace

 Minister

 should  withdraw  it.

 Government  should  give  a  second  thought  to  the  tax  on  tractors,  fertilizers,  pumps

 and  aluminium.

 Although  an  a  dditional  amount  of  Rs.  700  crores  has  been  provided  in  the  budget,

 the  Government  bas  not  fixed  a  percentage  for  its
 alloc

 ation  in  backward  or  underdeveloped
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 Uttar  Pradesh  is  one  of  the  most  backward  regions  in  our  country,  Government regions.
 should  ensure  that  a  certain  percentage  of  the  above  allocation  is  spent  on  the  development
 of  U.  P.  so  that  regional  imbalance  can  be  removed.  The  consumption  of  electricity  in  India
 is  90  percent  whereas  in  Uttar  Pradesh  it  is  52  percent.  The  Government  of  India  proposed
 to  instal  an  atomic  energy  station  at  Nanaura  but  the  Select  Committee  is  not  giving
 clearance.

 Clearance  te  Tehri  project  should  be  given  quickly.  A  400  megawatt  Thermal  Power

 Project  should  be  given  to  U.  P.  to  meet  its  needs.

 In  U.  there  are  cartain  flod-affected  arcas  viz.  Ballia,  Azamgargh,  Ghazipur  etc.
 I  suggest  that  crop  insurance  scheme  should  be  introduced  the  16 ve

 The  schemes  like  marginal  farmers  scheme  for  backward  areas  are  not  proving
 helpful.  Training  should  be  imparted  to  the  people  of  those  areas.

 There  is  disparity  in  the
 prices

 of  sugar.  It  should  be  removed.

 The  money  allocated  for  crash  programmes  is  not  being  utilized.

 Nationalized  banks  are  not  functioning  properly.  Loans  are  not  being  advanced  to
 small  peasant,  labourers,  shop-keepers.  Loan  should  be  given  on  basis  of  personal  security
 or  through  cooperatives.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मानीय  सदस्य  ग्न्य  सदस्यों  द्वारा  कही  गई  बातों  को  न  दोहरायें  ।  कोई

 नई  बात  हो  तो  करें  ।

 SHRI  SHIVNATH  SINGH  (Jhunjhuny)  :  A  Budget  which  is  prepard  by  bureau-
 erats  cannot  bring  about  any  change.  No  new  taxes  hav  been  imposed  but  does  this
 budget  fulfil  the  aspirations  and  expectation  of  the  people  who  gave  majority  to  the  Con  gress
 Party  ?

 No  heed  has  been  paid  to  our  priorities.  Take  an  example  of  Delhi.  80  percent
 people  live  in  dirty  huts  where  no  facility  is  available.

 Government  should  see  that  more  hospitals  and  dispensaries  are  opened  in  villages
 and  experienced  doctors  are  sent  there.

 increase  in  foodgrains  is  taken  as  burden  by  the  Minister  of  Finance.  Why  ?
 It  is  only  because  of  the  transportation  of  the  buffer  stock.
 foodgrains.

 There  should  be  state  trading  in
 On  the  one  hand  the  Government  seeks  to  ameliorate  the  lot  of  the  farmers

 but  on  the  other  they  have  imposed  taxes  on  fertizers,  pumping  sets  and  tractors  etc.  I  would
 like  to  cite  an  example  of  Rajasthan  where  people  have  to  bring  drinking  water  in  pitchers  on
 their  heads  from  distant  places.  Arrangement  for  supply  of  drinking  water  may  be  made.

 People  in  rural  sector  are  not  able  to  get  loan  from  nationalized  and  commercial
 banks.  Electricity  is  consumed  by  the  industries  and  the  farmers  cannot  consume  it.  Rural
 electrification  schemes  should  be  implemented  on  war  footing.

 t  ti Lt It  is  beyond  the  potency  of  any  State  Governmen  arrest  the  expnusion  of  desert.
 A  Commission  should  be  appointed  and  this  work  should  be  taken  up  on  national  basis.
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 Plots  of  land  should  be  made  available  to  the  landless  in  villages  for  construction
 of  houses.  We  raised  slogan  of  removing  unemployment.  This  problem  should  be  tackled

 seriously.

 The  Rajasthan  canal  scheme  should  be  taken  over  as  national  project.  Fuuds  should
 be  provided  for  its  early  implementation.

 Tax  on  kerosene  oil,  pumping  sets,  fertilizers  should  be  withdrawn.  Finished  goods
 should  be  taxed  instead  of  raw  tobacco.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY  (Nizamabad)  :  Much  _  has  been  said  about  the

 green  revolution  but  is  it  fact  that  everyone  is  able  to  get  a  square  meal  a  day  ?  Foodgrain
 is  available  in  market  but  the  purchasing  power  of  people  is  low,  The  per  capitarate  of

 consumption  of  foodgrains  in  the  country  is  also  lower  as  compared  to  that  of  other  countries

 of  the  world.  Government  should  see  that  the  production  of  foodgrains  is  increased
 even  more.

 Government  should  not  impose  any  tax  on  agriculture  income.  Tax  on  agricultural
 income  was  imposed  in  Andhra  Pradesh  but  later  on  it  had  to  be  withdrawn.

 It  is  wrong  to  say  that  rural  sector  has  become  prospersous.  The  condition  of
 most  of  the  villages  is  still  miserable.

 Even  now  the  Pathan  money  lenders  exploit  the  poor  and  innocent  villagers.  They
 charge  excessive  rate  of  interest  from  the  villagers  on  the  money  advanced  ty  them.  Inspite
 of  a  legal  provision,  these  people  are  eperating  freely  in  every  town  and  village.  Government
 should  look  into  it.  Indians  are  being  repatrioted  from  Ceylon  and  Burma  but  Government
 are  giving  protection  to  these  people.

 SHRI  DHARAMRAO  AFZALPURKAR  (Gulbarga)  :  In  view  of  the  flood

 situation,  refugees’  influx  and  Indo-Pak  war  last  year,  the  Minister  of  Finance  had  to  present
 budget  thrice  in  order  to  impose  more  taxes  to  tackle  the  problems.  Now  the  refugees  have

 returned  to  their  homes,  the  special  levies  should  be  withdrawn.

 But  our An  additional  sum  of  Rs.  710  crores  has  been  allocated  in  the  budget.
 experience  shows  that  only  22  per  cent  of  the  total  allocation  has  been  spent  during  the  last

 three
 years.  Only  the  allocation  of  additional  sum  will  not  te  able  to  solve  the  problem.

 On  the  one  hand  much  talk  is  going  on  about  the  green  revolution  but  on  the  other-
 hand  taxes  are  being  imposed  on  pumping  sets,  aluminium  etc.

 IAS, Re  1000  crores  made There  has  been  very  little  or  no  return  from  the  investment  of
 hie

 by  the  Government  in  public  sector.  No  action  is  being  taken  in  t  DMS  regard,

 In  many  villages  drinking  water  is  not  available.  During  rainy  season,  villagers  in

 coastal  villages  haves  to  bring  water  from  distant  places.  Drinking  water  should  be  made

 available  to  them  to  achieve  the  goal  of  socialism.

 A  sum  of  Rs.  240  crores  and  Rs.  125  crores  have  been  allocated  for  social  welfare

 and  water  supply  etc.  respectively.  We  talk  much  out  primary  education,  Government

 should  pay  dug  atiention  towards  primary  education
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 देसाई  जिन  परिस्थितियों  के  weet  यह  बजट  लाया  गया  उन  पर

 ध्यान  देने  की  प्रा वश्य कता  है  |

 गारे  उत्पादन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 थ

 sta  1970  के  4.8  प्रतिशत  विकास  पर  तथा  1971  में  3.5  प्रतिशत  के  श्रौद्योरि

 स्फीति के के  अधार |  र  इतने  टन  उत्पादन  नहीं  हो  सकता  था  इसलिए  यह  माना  जाता  है  कि  मु

 कारण  उत्पादन  पर  कुप्रभाव  पड़ता  है  ।  मत  हम  चाहते  हैं  कि  भविष्य  में  बजट  के  wine  धनराशि

 में  न

 क

 मात्रा  में  दिये  जायें  क्योंकि  मुद्रा  तो  प्रतिशत  मुद्रा-स्फीति  की  कौर  उन्मुख  रहती

 क
 इसलिए  जब  तक  भत्ते  की  व्यवस्था  नहीं  की  जायेगी  समस्त  मुल्यांकन  वास्तविक  ही

 ध

 far त्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  बजट  को  रूपरेखा  उत्पादन  की  गति  तेज  सामाज

 ल  चाहते श्रात्मनिभं  पू  जी  निवेश  तथा  संशोधन  उपलब्ध  करने  की  दृष्टि  से  तयार  की  गई  है

 हैँ  कि
 rat  जांच  हो  कि  उक्त  लक्ष्य  प्राप्त  होते  हैं  अथवा  नहीं  ।

 वित्त  मंत्री  ने  सभी  तरह  के  कराधान  के  भ्र ति रिक्त  धन  स्रोत  के  कई  अन्य  विकल्प  भी  जुटाये

 हैं
 परन्तु  पुनः  मुल्यांकन  का  एक  दायित्व  ate  भी  दें  ।  जहां  हम  भराय  में  वेतन  के  अतिरिक्त  मंहगाई

 1  भी  शामिल  करते  हैं  वहां  हम  मीरा-स्फीति  भत्ता  देते  नहीं  हैं  जिसके  फलस्वरूप  हमें  राशि

 वा  संपत्ति  पर  बार  बार  कर  देना  पड़ता  है  ।  पहले  प्रौद्योगिक  aa  तथा  लाज ना पार  पर

 कास  रियायत  मिलती  थी  जिसमें  25  प्रतिशत  स्फीति  भत्ता  भी  शामिल  होता  था  ।

 ह
 ठेकेदारों  तथा  ठे  उप-केदारों  से  2  तथा  |  प्रतिशत  कर  लेना  उचित  दिशा  में

 कदम
 प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  पर  से  8  प्रतिशत  की  कटौती  कटा  देने  से  भी  भविष्य  में

 सभी  se

 ह
 lun  समान  दर्जा  मिल  जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त

 कंपनियों  पर  लगाये  गये  5  प्रतिष्ठित  श्री अ्रधिकार से
 '

 भ्रामक  वर्षों  में  राजस्व बढ़  गा  । f  |

 इस  बजट  में  आपके  सभी  संसाधन  जुटाये  गये  हैं  परन्तु  भ्र पनी  कौर  बढ़ती

 यकताओं  को  पूरा  करने  तथा  नये  नये  दायित्वों  को  निभाने  हेतु  हमें  अपनी  ad  व्यवस्था  के  विकास

 की  गति  तेज
 करनी  होगी  ate

 र
 उत्पादन  में  वृद्धि  करनी  होगी  ।  इसी  से  हमारी  राय  वृद्धि  होगी  ।
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 ae

 कर  के  पश्चात्‌  बचत  राशियों  में  aga  कमी  हो  गई  है  भर  भविष्य  में  अतिरिक्त  राजस्व  के

 लिये  ara  स्रोत  खोजने  होंगे  और  संभव  है  इसके  लिये  ऋण  लेने  पड़

 इस  बजट  की  एक  भ्रमण  भ्रच्छी  बात  यह  है  कि  छोटे  उद्यमों  के  लिये  सम्पदा  कर  में  1.5  लाख

 रुपये  तक  की  छूट  दी  गई  है  ।  यहं  कदम  प्रशंसनीय  है  क्योंकि  उद्यम  संबंधी  प्राकार  को  व्यापक  बनाया

 जाना  चाहिये  ।

 पांचू  समिति  ने  कर-सीमा  को  75  प्रतिशत  तक  सीमित  करने  की  सिफारिश  की  है  हालांकि

 स्वीडन  जैसे  समाजवादी  तथा  जर्मनी  जैसे  शीघ्रता  से  विकसित  हो  रहे  देशों  में  यह  सीमा  ak  भी

 कम  है  ।  जापान  में  यह  सीमा  केबल  60  प्रतिशत  है  ।

 a सरकार  द्वारा  किये  गये  पूजी  निवेश  मूल्य-विश्लेषण  पर  आधारित  नह
 ध  |  ae  सुनिश्चय

 करने  के  लिये  मंत्रालय  में  हाथ  कक्ष  बनाया  जाये  कि  क्या  पू  जी-निविदा  पर  पर्याप्त  काम  हो  रहा  है

 अथवा कि  ये  निवेश  ही  स्वयं  भार  बनते  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  |: हूँ.  एम०  चावला  :  श्रीमन्‌  सभा  में
 गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घण्टी  बजाई  जा  रही  है  जब  सभा  में  गणपूर्ति  है  ।  माननीय  सदस्य

 अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  सामाजिक  बचते  करनी  चाहिये  क्योंकि

 इन  में  जनता  की  गाढ़ा  कमाई  लगी  होती  है  ।  हम  प्रपने  प्रचुरता  के  अ्रनुसार  बचते  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 परिव्यय-पू जी  उधार  लेकर  निवेयित  की  जानी  चाहिये  जर्बाक  हम  at  तक  राजस्व

 में  से  लेकर  ही  पू  जी-निवेश  करते  रहे  हैं  ।  इस  पर  किसी  सीमा  तक  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिये  ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  प्रबंध  के  घिन  500  से  1000  कर्मचारी  ही  होने  चाहिये  ।  इससे  अधिक  नहीं  ।

 सरकारी  कारखानों  को  श्रत्थघिक  व्यापक  नहीं  होना  चाहिये  ।

 सामाजिक  व्यवस्था  में  हमें  लोगों  को  नौकरियों  को  ate  नहीं  प्रत्युत  स्वयं  नौकरियों  को  लोगों

 की  ate  प्रवृत  करना  चाहिये  ।  अज  लिपिक  बहुत  मिल  जाते  हैं  परन्तु  कुशल  कारीगर  बहुत

 कम  मिलते  हैं  ।  हमें  ऐसे  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  जिसकी  समाज  को  भावशइ्यकता

 लोगों  ने  हमारा  विश्वास  हमें  भी  अपना  विश्वास  उन्हें  देना  चाहिये  |

 अधिकारों  का  किया  जाना  चाहिये  तथा  अधिक  आधिक  समानता  सम्बन्धी

 निर्णय  लेने  का  कार्य  भी  स्वयं  जनता  के  हाथों  सौंपा  जाना  चाहिए  |
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 सभी  अपराधिक  कार्यों  के  लिये  समूचे  देश  को  नहीं  भ्रमित  गांव  को  ईकाई  माना  जाना  चाहिये

 अन्यथा  यह  पता  लगाना  मुश्किल  हो  जाता  है  कि  दोष  कहां  ce  गया  है  |  दायित्व  के  विकेन्द्रीकरण  से

 यह  पता  लगाना  सरल  होगा  कि  किस  जगह  afe  रही  है  ।  उसे  ठीक  भी  किया  जा  सकेगा  |  बहुर्चाचत

 हरित  क्रान्ति  से  aa  उल्टे  सरकार  को  हानि  हो  रही  है  क्योंकि  AH  उत्पादनों  के  बड़े-बड़े  भण्डार

 हो  गये  हैं
 ।

 aa  कृषि  कर  के  बारे  में  एक  जांच  समिति  बिठाई  जानी  चाहिये  जो  कि  तथ्यों  का  पता

 लिये  ।  यह  जांच  भी  निंदित  स्वार्थों  से  at  प्रत्युत  feat  स्वतन्त्र  निकाय  दारा  की  जानी  चाहिये  |

 श्री  करके  जाज  :  मिट्टी  के  उर्वरकों  तथा  पम्प  सेटों  पर  लगाये  ऊंचे  करों

 के  बारे  में  अपने  से  बोलने  वालों  से  सहमत  हूं  |

 यह  बजट  रोजगार-प्रधान  नहीं  बेरोजगारी  राज  देश  की  सबसे  विकट  समस्या  हर

 पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  बेरोजगारों  में  संख्या  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  परन्तु  बजट  में  इस

 समस्या  के  हल  के  लिए  कोई  उचित  व्यवस्था  नहीं  है  ।  केरल  जेसे  कम  विकसित  राज्यों  में  यह  संकट

 और  भी  भीषण  है  ।  सरकार  दक्षिण  की  aire  ध्यान  नहीं  देती  क्योंकि  वहां  कांग्रस  का  शासन  नहीं

 यह  सरकार  तो  उनकी  प्रोर  ही  अधिक  ध्यान  देती  है  जो  उसे  धमकी  देते  हैं
 ।  या  स्वायत्तता

 को

 मांग  करते  हैं  ।  केरल-वासी  शान्त  कौर  समय  हैं  इसलिए  उनकी  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।  परन्तु  यदि

 उन्होंने  भी  adie  aren  कर  दिये  तो  कोई  श्राइचयं  क्योंकि  सब्र  की  भी  कोई  सीमा

 होती  है  ।  वहां  हजारों  व्यक्ति  बेरोजगार  है  ।  यदि  केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  प्रौद्योगिक  प्रस्तावों  को

 केन्द्र  स्वीकार  कर ले  तो  उन  लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  सकता  है  ।  लाइसेंस  हेतु  लगभग  52

 दन  केन्द्र  के  विचाराधीन  पड़े  हैं  पर  केन्द्र  सरकार  हमें  राज्य  में  बाहुल्य  से  प्राप्त  रबड़  ae

 संसाधनों  पर  झ्राधारित  उद्योग  भी  नहीं  चलाने  दे  रही  |

 केरल  का  पत्तन-ग्यारसा रत  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  हेतु  दावा  करना  किसी  भी  अन्य  राज्य

 की  तुलना  में  प्रतीक  न्यायोचित  है  क्योंकि  वहां  कालीकट  पत्तन  के  निकट
 चूना  तथा

 पत्थर  इरादी  उपलब्ध  हैं  कौर  वहां  से  देशीय  ate  निर्यात  बाजार  भी  खूब  उपलब्ध  हैं  ।  केरल  ही  एक

 मात्र  ऐसा  स्थान  है  जहां  कोई  भी  इस्पात  संयंत्र  नहीं  है  जबकि  सरकार  ने  अन्य  तीन  स्थानों  के  लिये

 कौर  तीन  नये  इस्पात  संयंत्रों  की  घोषणा  की  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  त्रावणकोर-कोचीन  केमिकल्स

 लिमिटेड  नामक  सरकारी  उपक्रम  की  पुरी  तरह  उपेक्षा  कर  रखी  है  ।  ag  देश  का  एक-मात्र  ऐसा

 करवाना  है
 जहां  कास्टिक  सोडा  कौर  क्रोमियम  का  उत्पादन  होता  है  ।  सरकार  उसके  लिये

 शायरों  का  अरयात  करने  की  अ्रनुमति  नहीं  दे  रद्दी  यदि  हमें  रायात  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 तो  अगले  तीन  वर्षों  में  45,000  टन  कास्टिक  सोडा  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  जिसमें  4

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ।

 21



 General  Budget,  Discussciort  25  March  1972

 केरल  राज्य  1964  से  एक  पेट्रो-रसायन  संयंत्र  समह  के
 लिये  केन्द्र  से  अ्रनरों किट  से  घ  करता  ग्रा  रहा

 है  शर  यह  भी  विश्वास  दिलाया  है  कि  इसके  लिये  राज्य  के  पास  पर्याप्त  मात्रा  में  नैप था  उपलब्ध

 परन्तु  फिर  भी  केन्द्र  सरकार  इस  बारे  में  चुप्पी  साध  बड़ी  है  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  केरल  तथा  लक्षद्वीप  के  तटों  के  बीच  एक  गाय  क्त  क्षेत्र

 की  खोज  की  है  परन्तु  हमारे  भ्रनुरोध  के  बावजूद  केन्द्र  सरकार  ने  उसकी  योजना-बद्ध  जांच  के  लिये

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।

 श्री  तिवारी  पीठासोन  हुए

 |  Sh.  K.N.  Tiwary  in  the  Chair  a

 केरल  के  उद्योगों  के  लिये  बहुत  कम  मात्रा  में  जन्क  इरादी  का  निपतन

 किया  गया  गया  है  ।  हमें  अपनी  आवश्यकता  का  25  प्रतिश्त  भी  नहीं  मिला  है  ।

 रकार  ने  केरल  के  लिए  तीसरे  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  का  वायदा  किया  था  परन्तु  इस

 va  में  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 केरल  सरकार  ने  केरल  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई-ग्रसने  के  लिये  मुफ्त  भूमि  देने  का  प्रस्ताव  किया

 है  ।  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  ने  एक  स्थान  भी  चुना  है  परन्तु  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  art

 कोई  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 अन्त  में  मैं  कहुंगा  कि  यह  बजट  केवल  ऊंचे  वर्ग  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिये है  कौर

 देश  की  सबसे  विकट  समस्या  बेरोजगारी  को  हल  करने  में  सर्वेक्षण  असमथ  है  ।

 श्री  बनमाली  पटनायक
 :  इस  बजट  का  आमतौर  पर  स्वागत  gar  कौर  जहां  जो

 थ भ्रालोचना  प्रस्तुत  की  गई  है  उससे  मैं  प्रायः  सहमत  नहीं  हूं

 इस  बार  बजट  में  23  प्रतिशत  अधिक  पूजी  निवेदा  की  व्यवस्था है  जिस पसे  कुछ  क्षेत्रों में

 आत्म  निभा  रता  प्राप्त  होगी  ।

 उड़ीसा  में  खनिज  पदार्थों
 के

 भण्डार  हैं  परन्तु  फिर  भी  दुर्भाग्य  से  यह  एक एक  पिछड़ा  gat

 राज्य  है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वहां  एक  ate  बड़ा  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करे  ताकि  हम

 लौह-प्रतीक  को  इस्तेमाल  कर  सकें  ्र  रोजगार  के  अवसर  बढ़ा  सकें  ।

 विपिन  राज्य  विद्युत  के  बारे  में  विभिन्‍न  नीतियां  अपनाते  मेरा  सुभाव  है  कि  एक  ही

 प्रकार  के  उद्योगों  के  लिये  समान  विद्युत  दरें  होती  भ्र न्य था  राज्यों  में
 एक

 स्वस्थ  प्रतियोगिता

 शुरू  हो  जायेगी  ate  इससे  राष्ट्रीय  हानि  होगी  ।  विद्युत  अधिनियम  में  हऐधघन  करके  केन्द्र को
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 पर्याप्त  राशि  शक्ति  प्राप्त  करनी  चाहिये  जिससे  fe  वह  विभिन्‍न  उद्योगों  के  लिये  सभी  राज्यों  में

 समान  विद्य/त-दरे  निर्धारित  कर  सके  ।  अनेक  गैर  सरकारी  उद्यमों  को  बड़ी  ही  सस्ती  दरों  पर  विद्युत

 मिल  रही  है  इससे  राष्ट्रीय  हानि  होती  है  ।  उड़ीसा  का  अ्रल्यूमीनियम  उद्योग  म्रत्याघिक  रियायतें  ले

 रहा  है  ।  सरकार  इतने  बड़  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दे  |

 अनेक  सिचाई  परियोजनाओं  wad  पड़ी  हैं  डेल्टा  सिचाई  परियोजना  वर्ष  1957  में  शुरू

 रास्ता य  arf  उठी  a
 हुई  थी  परन्तु  wat  तक  अराधी  भी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  इससे  भारी  QU  ९  ह्  क्योंकि  xa

 इसकी  लागत  14  करोड़  से  वढ़कर  68  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गई  है  ।  ऐसी  परियोजनाओं  को  तो

 तुरन्त  ही  पूरा  किया  जाना  जिनमें  कोसी  परियोजना  भी  शामिल  जिससे  विशाल  भूमि

 की  सिचाई  की  जा  सकती  है  ।

 करतला  ]
 सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  फसल  बीमा  योजना  का  wren  धात  र  ७1  R  i  इसके  अतिरिक्त

 ~~
 से  पल सरकार  को  एक  स्वरूप  बीमा  योजना  ी  शरभ  करनी  चा  O°  |  न्य  |  ह  पहल  ले  र  SE री  तथा  कुछ  कटोती

 क्षेत्रों  में  प्रारम्भ  किया  जाये  तथा  यथेष्ट  भ्रनुभव  प्राप्त  करने  के  पहचान  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  लागू

 किया  जाये  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  पांचवे  वित्त  आयोग  की  नियुक्ति  करने  की  घोषणा  की  परन्तु  यह  आयोग

 ज्यों  की  जनसंख्या  के  आधार  पर  पूजा-निवेश  की  सिफारिश  करता  इसका  उदेश्य  यह

 सुनिश्चित  करना  होना  चाहिये  कि  पिछड़े  राज्यों  में  अधिक  पूजा-निवेश  किया  जाये  कौर  10  या  15

 वषों  के  भीतर  ही  उन  राज्यों  का  पिछड़ा-पन  दूर  किया  जाये  ।  जहां  हम  बाड़  तथा  सुखे

 शादी  का  सामना  करने  के  लिये  करोड़ों  रुपया  खर्च  कर  रहे  हैं  ।  हमें  मूल्य  क्लास  आरक्षित  निधि  के

 समान  ही  1000  करोड़  रुपये  की  एक  स्थायी  विधि  स्थापित  करनी  चाहिये  ताकि  यह  विपत्ति  के

 समय  काम  राय  |  हर  समय  बजट  प्रस्ताव  लेकर  2281.0  अच्छा  नहीं  है  ।

 डा०  जस्टिन  ने  देश  के  स्वाधीनता  की  रजत  जयन्ती  का  जिक्र  किया  ।  उनका  सुझाव  है  कि

 इस  वर्ष  तो  देश  के  सभी  गांवों  में  पेय-जल  सप्लाई  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  हमें  यह  कार्य  पूरा

 करने  का  प्रण  लेना  चाहिए  ।  सरकार  गत  25  वर्षों  की  सफलताओं  का  ब्यौरा  देने  वाली  एक  पुस्तिका
 प्रकाशित  करे  |

 SHRI  PRATAP  SINGH  (Simla):  This  Budget  is  quite  welcome  in  view  of  the
 circustances  which  prevailed  and  which  are  still  prevalent  in  the  country,  Whatever  taxes
 have  been  imposed  to  cope  with  the  huge  financial  burdens  caused  by  the  heavy  influx  of
 Bangla  Desh  Refugees  and  also  the  Pakistani  attack,  are  quire  genuine  and  realistic  and  none
 Should  have  any  objection  to  them.  However,  I  would  ask  the  Government  to  ensure  that
 whatever  provision  has  been  made  fo
 who  sacrificed  their  lives  for  the  nat

 1  the  schemes  regarding  helping  those  brave  jawanas
 ion  are  implemented  properly  and  they  should  not  be

 allowed  to  remain  on  the  paper  only.
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 The  Government  should  pay  attention  towards  the  continuously  deteriorating  conditions
 of  the  military  pensioners  because  of  steep  rise  in  the  prices.  They  should  be  give  pension
 on  increased  rates  commensurate  with  the  rise  in  prices.  Let  this  matter  be  refered  to  the
 Pay  Commission  or  separate  Commission  be  constituted  in  this  behalf.  These  pensioners  have
 sacrificed  the  prime  of  their  youth  for  the  nation  and  now  in  the  time  of  difficulty  they
 certainly  deserve  all  help  and  protection  from  the  Government.

 The  menance  of  the  unemployment  is  not  increasing  only  by  the  increase  in  the  number
 of  births  but  also  because  of  imbalance  caused  by  Family  Planning.  Then,  those  who  agitate
 are  benefitted  and  those  who  keep  quite  get  nothing.  Latter  is  the  case  with  the  hilly  areas,

 particularly  Himachal  Pradesh.  There  should  be  a  separate  cell  in  the  Planning  Commission
 to  look  after  the  hilly  areas,  and  allocate  adequate  money  for  their  unemployment.  Then  one

 type  of  schemes  say  for  example,  in  the  case  of  telephones,  cannot  be  successful  for  all  types
 of  areas.  There  has  to  be  a  different  sort  of  scheme  for  hilly  areas,  particularly  regarding
 Telephone  and  electricity  connections,

 A  boundary  commission  should  be  immediately  set  up  to  settle  the  long  standing
 boundary  disputes  between  Himachal  Pradesh,  Haryana  and  Punjab.  The  hilly  arreas  which
 have  not  yet  been  included  in  Himachal  Pradesh  should  forthwith  be  made  part  of  it.  How-

 ever,  we  are  thankful  for  giving  full  statehood  to  Himachal  Pradesh.  Land  Reforms  have

 first’  of  all  been  implemented  in  Himachal  Pradesh,  but  the  Planning  Commission  has  done

 nothing  for  the  State.

 With  these  words,  I  thank  you  for  the  time  given  to  me.

 SHRI  C.  D.  GAUTAM  (Balaghat)  :  1971  has  been  the  year  of  great  crisis  and  difficul-
 ties  for  our  country.  We  had  to  bear  the  buge  burden  of  Bangla  Desh  refugee  and  also

 huge  expenditure  to  repulse  the  Pak  agression  on  our  land.  So,  the  Government  had  to
 incure  large  expenditure  for  the  same  and  under  these  circumstances  there  cannot  be  any
 better  budget  than  the  present  one.  Still  I  would  say  that  the  farmers  should  not  have  been
 taxed  to  this  extent.  There  should  not  have  been  any  tax  on  the  tools,  tractors  and  pumping
 sets  and  also  on  kerosene  and  fertilisers.  The  Government  should  reconsider  this  matter  and
 withdraw  these  taxes.

 and  ‘“Kalikmodਂ  varities  of  paddy  in  Madhya  Pradesh  are  of  a  very  good
 standard,  rate  and  flavour,  but  the  use  of  fertilisers  for  this  crop  spoils  these  qualities.  Gov-
 ernment  should  make  a  research  to  remedy  the  situation.

 The  method  of  compiling  the  data  of  production  is  not  correct.  It  should  also  be

 revised  to  set  the  correct  assessment  of  the  produce  per  acre.  Then,  since  the  abolition  of
 Zamidari  system,  not  much  efforts  have  been  made  to  boost  production.  The  tanks  are  lying
 dry  and  unrepaired.  Panchayats  do  not  look  after  them  properly,  and  a  lot  of  water  full  of

 fertilisers  flows  away  in  the  forests.  There  is  enough  water  in  the  drains  and  canals  but
 there  are  not  schemes  to  utilise  it  as  a  result  of  which  production  cannot  be  increased.  Let

 our  Agricultural  Department  look  into  it  and  do  the  needful.

 SHRI  KRISHNA  CHANDRA  PANDEY  (Khalilabad)  :  The  year  1970-71  has  been
 a  very  difficult  and  budensome  year  for  the  people  of  India.  Influx  of  refugees  and  Pakistani
 attack  gave  a  severe  blow  to  our  economic  growth  and  advancement.  But  despite  that,  our

 respects Finance  Minister  had  submitted  a  very  good  Budget  in  almost  all  अवि  ि  However,  I  would
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 appeal  that  he  should  withdraw  taxation  on  kerosene  which  is  bound  to  very  bad!y  affect  our

 very
 poor  people  who  do  not  have  enough  to  eat,  drink  and  wear  on.

 To  day  we  are  self-sufficient  in  foodgrains  but  taxation  of  pumping-sets  would  put

 heavy  burden  on  the  farmers  and  this  would  result  in  obstructing  the  speed  of  production.

 Similarly  duty  on  fertilisers  would  also  adversely  affect  our  production  and  thus  create  utter

 discontentment  among  our  poor  farmers.  The  hon,  Minister,  should,  therefore,  review  his

 proposals  in  this  behalf  and  withdraw  taxes  on  the  aforesaid  items.  There  is  no  tax  on  wine.

 Let  the  Government  withdraw  taxes  from  pumping  sets,  tractors,  kerosene  and  fertilisers  and

 compensate  it  by  taxing  wine.  It  would  also  heip  in  keeping  the  people  away  from  the  vice

 of  drinking.  Then  until  the  poor  village  folks  are  being  burdened  with  taxes,  let  the  rich

 people  and  capitalists  be  also  put  under  some  control  and  check.

 Eastern  U.  P.  is  a  very  backward  area,  non-availability  of  cotton  yarn  has  created

 great  crisis  for  the  weavers.  The  prices  of  staple  yarn  are  rising  day  by  day  and  I  request
 the  Minister  for  foreign  trade  to  look  into  it  and  remedy  the  situation,

 Eastern  U.  P.  also  suffers  on  account  of  non-availability  of  power  and  good  roads.
 There  are  no  industries  as  well,  I  request  the  Government  to  take  interest  in  the  development
 of  this  area.  Adequate  measures  should  also  be  taken  to  save  lakhs  of  acres  of  land  from

 erosion  by  Ghagra  river  in  Busti  Janpad.  Then,  there  is  no  drinking  water  facilities  in

 Mirzapur
 where  the  poor  labourers  take  water  from  small  pits  which  are  meant  for  animals

 only.  Government  should  take  steps  to  arrange  for  drinking  water  there.

 With  these  words,  I  support  the  Budget.

 SHRI  SHASHI  BHUSHAN  (South  Delhi)  :  During  the  last  election,  I  had  assumed
 our  own  opponents,  particularly  the  Jana  Sangh  candidates  and  workers  that  in  case  they
 stopped  talking  false  things  against  my  party,  I  would  also  stop  speaking  the  truth  about
 them.  But  they  did  not  hear  and  so,  suffered.  Now,  most  of  them  are  not  here  and  I  do
 not  find  a  good  mood  to  speak.

 Welcoming  this  Budget,  I  would  point  out  that  all  the  policies  and  programmes  of

 the  Government  cannot  be  vindicated  through  a  Budget,  however  the  Government  should
 ensure  that  whatever  money  is  allocated  for  various  purposes,  that  should  invariably  be  utilised

 for  the  same.  We  are  affording  95  per  cent  of  the  total  expenses  of  the  schools  in  Delhi  but

 the  communal  managers  thereof  are  utilising  that  money  for  their  communal  programmes,  like

 organising  Shakhas  etc.  of  the  R.S.S.  I  appeal  to  the  Government  to  nationalise  education
 and  grant  aid  only  to  those  institutions  who  import  socialistic  education.

 Then,  I  urge  upon  the  Government  to  enhance  the  salaries  of  the  teachers  and  the

 jawans.  Our  jawans  have  done  a  tremendous  job  in  crushing  the  enemy  and  we  are  proud  of
 them.  Also,  I  suggest  that  the  names  of  various  battaliohs  should  not  be  based  on  caste  or

 community  but  they  should  be  named  after  great  revolutionaries.  It  is  not  appropriate  to

 advance  loans  to  such  educational  institutions  where  R.S.S.  activities  go  on.

 Government  deserves  congratulations  for  nationalising  copper  mines.  They  should
 also  nationalise  iron  ore.

 The  businessmen  who  have  also  started  farming  should  be  directly  taxed,
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 Nobody  can  prevent  the  Government  from  taking  over  urban  and  rural  property.
 That  is  the  policy  of  our  party.

 At  present  there  is  wide  disparity  in  the  salaries  of  highest  paid  and  lowest  -paid
 Government  servants.  This  ratio  should  be  brought  down  to  :  15.

 SHRI  NARENDRA  SINGH  BISHT(Almora)  :  Our  budget  should  be  in  conformity
 with  the  election  manifesto  of  our  party.  We  have  been  raising  slogans  to  remove  disparity
 but  the  proposals  of  the  budget  reflect  the  reverse  position.  Our  economy  has  badly  been
 shattered  due  to  last  cyclone,  fioods,  refugees’  problem  and  war.  I  do  not  understand  as  to

 The why  Government  is  not  taxing  the  rich.  This  budget  has  imposed  burden  on  the  poor.
 taxes  on  kerosene,  fertilizers,  steel,  pumping  sets  and  aluminiumjare  not  in  conformity  with
 our  programme  of  Garibi  Hatao.  Under  the  Gold  Control  the  labourers  are  deprived  of  their
 wages  whereas  rich  people  earn  millions  of  rupees  by  way  of  smuggling  gold.  In  all  the  hilly
 districts,  prohibition  is  in  force  and  the  condition  of  poor  people  has  not  been  improved  and
 moreover  the  source  of  Government  income  has  also  been  affected.

 Our  public  sector  undertakings  are  not  making  profits.  The  Government  should  pay

 special  attention  to  the  proper  running  of  these  undertakings.

 ह
 The  land  in  Tarai  Bhawan  in  U,  P.  should  be  distributed  among  the  families  of

 military  personnel  and  landless  people.

 A  separate  welfare  department  of  state  level  for  the  Jawans  should  be  organised
 which  should  be  put  under  any  Minister.

 SHRI  RAMAVTAR  SHASTRI  (Patna)  :  There  is  news  about  acute  shortage  of  water

 in  Patna.  It  is  the  month  of  March  now  and  what  will  be  the  condition  during  the  months
 The  same  is  the  condition of  April,  May  and  June  if  the  problem  is  not  solved  at  this  time.

 in  villages.  The  Patna  Water  Board  had  made  a  demand  for  Rs.  3  million  to  instal  more

 tubewells  to  the  State  Government  but  the  Bihar  Government  cannot  provide  this  fund.  The

 Central  Government  should  provide  funds  to  the  State  Government  to  tackle  this

 problem.

 There  is  news  about  the  famine  condition  in  Santhal  Parganas  District.  If  help  is  not

 extended  to  the  people  living  in  120  villages  immediately  the  situation  may  assume  serious

 proportions.

 SHRI  G.  YADAV  (Katihar):  So  far  as  the  Budget  is  concerned,  the  farmmers

 expected  some  help  from  the  Government  but  their  feelings  have  been  impinged.

 The  prices  of  agricultural  equipment  have  been  increased.  The  prices  of  various

 tractors  have  gone  up.  Similarly,  levy  has  been  imposed  on  aluminium  and  kerosene.

 The  Finance  Minister  should  withdraw  the  levies  on  fertilizers,  aluminium  and

 kerosene.

 shoul All  the  big  industries  SsHoul  Uwe se  decentralized  and  established  in  villages  so  that  the

 villagers  can  avail  of  the  employment  opportunities,
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 Rural  electrification  will  help  the  farmers  to  establish  small  industries  There  was  a

 proposal  to  set-up  a  thermal  power  station  in  Katihar  but  '  am  sorry  to  say  as  to  why  that

 proposal  has  been  shelved.  The  Government  should  implement  that  scheme

 Jute  is  grown  in  my  constituency  but  the  farmers  do  not  get  remunerative  price  for
 their  jute  The  jute  mill  in  that  area  has  been  closed  The  Government  should  take  over
 that  mill  and  run  it

 |  | r  पि  भ्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 | वि  Mr,  Speaker  in  the  Chair  |  |

 A  policy  will  have  how  to  be  evolved  to  build-up  lat nati ional  Character  in  the  field  of

 education

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव
 :  कुछ  माननी य  सदस्यों ने  इस  बजट a |  प्र  ननन्द  की  कड़ी  आलोचना

 की
 है  परन्तु  मेरा  दावा  है  कि  इस  बजट  में  ऐसी  व्यवस्था की  गई  है  जो

 उन  मूल  ७ ७५ उद्द रय नरन. प»
 को

 पूरा करती  है  जिन  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  के  लिये  हमारे  दल  ने  गत  वर्ष  कौर  इस  वर्ष  जनता  से से

 पत्र  के  माध्यम  से  कहा  था  ।

 बजट  की  आलोचना  करते  समय  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सा  हित्यिक  विशेषणों  का  प्रयोग  किया

 परन्तु  मुझे  इस  बजट  का  अ्रविदसनी य  तथा  बताने  पर  आपत्ति  है  क्योंकि  यह  एक
 सादा  बजट  है  ।

 आपको  यह  देखना  है  कि  सरकार  की  सामाजिक-ग्राफिक  नीतियों  के  पीछे  क्या  सिश  नत  है  तथा

 आपकों  ag  भी  देखना  है  कि  विकास  के  लिये  तथा  सामाजिक  न्याय  को  दूर  करने के  '  लिए  बजट  में
 कया व्यवस्था  की  गई  है  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  पूछा  है  कि  सरकार  का  वास्तव  में  सिद्धान्त  कया  है  ।  इस  बारे  में  मैं

 में  बताऊंगा  |

 मेरे  विचार  में  यह  बजट  पहले  प्राथमिक  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  है
 इस  की  अ्रथव्यवस्था  की  आवश्यक  शझ्राव्यकताओओं  का  पूरा  करना  है  ।  वर्ष  1971  एक  ऐसा

 वह  रहा  है  जिसमें  देश  ने  1  करोड़  शरणार्थियों  की  देख-भाल  बंगला  देश को  शक्ति  दिलाने  तथा

 पाकिस्तान  द्वारा  थोपे  गये  युद्ध  का  जबाब  देने  का  उत्तरदायित्व  संभाला  था  ।  बंगला  देश  को  मुक्त

 कराना  तथा  प्रजातंत्र  स्थापित  करने  में  सहायता  देना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  अ्रपितु  यह  देखना  है  कि  वह

 कैसे  अपने  परों  पर  खड़ा  हो  त  बंगला  देश  को  सहयोग  देना  इस  देश  की  प्राथमिक  राष्टीय

 आवश्यकता  है  ।  उसके  लिये  हमें  व्यवस्था  करनी  है  ।

 दूसरा  पहलू  भ्रामक  आवश्यकताओं  के  बारे  में  है  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  निश्चय  ही  कुछ
 स्वस्थ  परम्पराय  हैं  ।  हमारे  देश

 के
 सामाजिक-श्रमिक  ढांचे  में  कुछ  कमियां  हैं  परन्तु  साथ  ही  हमारी
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 अर्थ  व्यवस्था  में  कुछ  दलितों  हैं  कौर  हम  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  किसी  भी  बोझ  प्रिया  कठिनाई

 का  सामना  कर  सकते  हैं  ।  खाद्यान्न  के  पर्याप्त  भंडार  हैं  तथा  बिदेशी  मुद्रा  के  * रिज  हैं  ।  मैंने  बजट

 भाषण  में  इसका  उल्लेख  किया  है  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  देश  में  काला  धन  भी  है  ।

 यह  हमारी  अर्थव्यस्था  की  एक  कमी  है  ।

 वास्तव  में  झावश्यकताओओंਂ  से  हमारा  तात्पये  क्या  है  ?  हम  साधारणतया  विकास  के

 साथ  सामाजिक  न्याय  कहते  हैं  ।  हम  नहीं  जानते  कि  आजादी  से  पूर्व  जेसी  गरीबी  देश  में  t|—qatT

 उससे  भी  भ्रमित  खराब  हालत  में  गरीबी  है  ।  हम  श्रमिक  विकास  चाहते  हैं  परन्तु  हम  यह  भी  चाहते

 हैं  कि  मानव  विकास  सम्बन्धी  प्रयास  का  केन्द्र  बिन्दु  रहे  ।  मानव  के  व्यक्तित्व  के  विकास  बिना  हम

 विकास  की  दर  के  बारे  में  सोच  ही  नहीं  सकते  हैं  ।  हमें  सर्वे  प्रथम  ऐसी  गरीबी  को  दूर  करना  है  जो

 बहुत  बुरी  हालत  में  है  ।  गांवों  में  लाखों  लोग  बेरोजगार  है  ।  देश  में  बहुत  से  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्र  हैं  जहां

 वर्षा  नहीं  होती  है  ।

 अतः  हमें  उनके  लिये  कुछ  व्यवस्था  करनी  है  ।  इस  बजट  में  इस  विशेष  कार्यक्रम  के  लिये  भारी

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  योजना  में  700  करोड़  रुपये  के  लगभग  सामान्य  परिव्यय  के  अतिरिक्त  इस

 विशेष  कार्यक्रम  के  लिये  240  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि

 गत  के  धन  का  सदुपयोग  नहीं  किया  गया  |

 सुखा-ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रेम  के  पहले  ay  में  योजना  तैयार  करने  में  थोड़ा  समय  लग  गया  था  |

 इस  1971-72  में  हमने  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिये  की  गई  व्यवस्था  का  पूर्ण  उपयोग  किया  है  ।

 रोजगार  देने  के  लिये  qa  कार्यक्रम  के  लिये  गत  at  50  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  जिस

 से  मार्चे  के
 are

 दिनों  तक  लगभग  30.35  करोड़  रुपये  इस  art  के  लिये  aa  कर  दिये  गये  हैं  ।

 पिछली  दफा  1965  की  पाकिस्तान  की  लड़ाई  के  बाद  हमने  सभा  था  कि  ard  वाले  तीन

 वर्षों  तक  कोई  योजना  नहीं  बनाई  जायेगी  परन्तु  इस  वर्ष  गत  वर्ष  के  राष्ट्रीय  संकट  के  उपरान्त  हमने

 योजना  को  सुदृढ़  बनाने  का  प्रयास  किया  है  ताकि  जनता  का  कल्याण  हो  सके  |  जहां तक  इस  बात  का

 सम्बन्ध  है  कि  कुछ  दोष  हैं
 तो

 मैं  मानता  हूं
 कि

 कुछ  दोष  हैं
 ।

 अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  क्या  मानव  का  मानव  द्वारा  शोषण  कम  किया

 जायेगा ?  इसके  बारे  में  हम  वचन  दे  चुके  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बजट  को  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिये  कि  यह  बजट  महत्वपूर्ण

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सैद्धान्तिक  श्रालोचानाओं  की  हैं  ।  उनके  मस्तिष्क  में  जो  बात  है  वही

 हमारे  मस्तिष्क  में  है  ।  हम  उस  बात  को  उस  तरीके से  नहीं  रख  सकते  हैं  उनसे  कहना चाहूंगा

 कि  जो  उनका  तरीका  है  बही  हमारा  तरीका  है  |
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 वित्तमंत्री  यश वस्त राव  :  इस  बार  भी  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यही  आलोचना

 की  है  कि  कर-प्रणाली  में  are  श्राघारभुत  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  स्पष्ट

 करना  चाहता  हू  कि  गत  दो  वर्षों  में  कर-प्रणाली  में  पहले  ही  कई  झ्राधार-भुत  परिवर्तन  किये  जा  चुके

 इन्हीं  दो  वर्षों  के  दौरान  वैयक्तिक  ara  ate  व्यक्तिगत  सम्पत्ति  जिसमें  कृषि  सम्पत्ति  ake

 दादरी  सम्पत्ति  भी  शामिल  करों  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  गई  है  ।  न्यासों  से  सम्बन्धित  कराधान  की

 योजना  को  TA  तरह  बदल  दिया  गया  है  ।  चालू  वर्ष  के  बजट  में  नैमित्तिक  ara  पर  कराधान  न्यासों

 के  कराधान  में  अ्रग्र  तर  परिवर्तनों  ate  कर  की  ग्रिम  वसूली  तथा  कर  भुगतानों  पर  ऊंची  ब्याज  की

 दरों  के  लिए  की  जाने  वाली  व्यवस्था  तो  पहले  से  हीਂ  प्रावश्यक  थी  ताकि  हमारी  कर-प्रणाली  अ्रधिक

 प्रगतिशील  तथा  अ्रधघिक  कारगर  बनाई  जा  सके  ।

 निगमित  कराधान  के  क्षेत्र  न  केवल  निगमित  कर  की  दरों  में  वृद्धि  की  गई  है  ग्रसित  इस

 सम्बन्ध  में  दी  गई  कई  रियायतों  को  भी  वापिस  लेने  की  सूचना  दे  दी  गई  है  ।  प्राथमिकता  वाले

 उद्योगों  के  लिए  रियायत  समाप्त  करके  तथा  निगमित  कर  पर  श्रीनगर  को  ढाई  प्रतिशत  से  बढ़ाकर

 5  प्रतिशत  करके  इस  प्रक्रिया  को  वर्तमान  बजट  में  परम्परागत  रूप  से  रखा  गया  समूचे  रूप  से

 हमारा  प्रत्यक्ष  कराधान  चाहे  केसा  भी  क्यों  न  हो  निगमित  क्षेत्र  या  ऊंची  aa  और  अधिक  सम्पत्ति

 वाले  लोगों  के  प्रति  ag  किसी  प्रकार  से  भी  उदार  नहीं  है  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  wat  इसमें  बहुत  कुछ  करने की  आवश्यकता है  ।  हम  यह  भी

 जानते  हैं  कि  कर  वसूल  करने  के  लिए  भी  हमें  कोताही  करनी  पड़गी  ।  वास्तव  में  ata  समिति  का

 गठन  ही  इसी  उद्दीन  से  किया  गया  ari  जहां  तक  वांचू  समिति  के  प्रतिवेदन  का  सम्बन्ध  मैं

 समझता  हूं  कि  सभा  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  कोई  विशेष  निर्णय  करने  से  प्रतिवेदन

 का  अच्छी  तरह  अध्ययन  किया  जाय  ।  इस  प्रतिवेदन  में  जो  सुभाव  दिये  गये  वे  बहुत  महत्वपूर्ण

 लाभदायक  हैं  ।  निस्संदेह  जब  तक  हम  इन  सिफारिशों  की  विस्तृत  रूप  से  जांच  न  कर  लें  तथा  सभी

 सदस्यों  कों  इस  पर  विचार  करने  का  भ्र वसर  प्राप्त  न  हो  तब  तक  इस  की  सिफारिशों  को  यों

 ही  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  यह  निवेदन

 करना  हूं  कि  जब  तक  करों  की  बकाया  राशि  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  weak

 को  हल  करने  के  लिए  प्रत्यक्ष  ढांचे  में  कोई  भारती  परिवर्तन  नहीं  किया  जाता  az  इससे  सम्बद्ध

 संशोधन  विधेयक  पेश  नहीं  किया  तब  तक  कुछ  समय  के  लिए  हमारी  आलोचना  न

 की  जाये  ।

 कुछ  माननीय  विशेषतया  श्री  ज्योतिभेय  वसु  ने  हमारे  विरुद्ध  आरोप  लगाया  है  कि

 हम  वांचू  समिति  के  श्रीराम  प्रतिवेदन
 की  कुछ  बातें  छिपाने  का  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  यह

 आरोप  निराधार  है  |  यदि
 कोई

 इस  प्रतिवेदन  का  गहन  अध्ययन  करे
 /

 |  मालूम  हो  जायेगा  कि

 स्वयं  प्रतिवेदन  में  ही  कई  पर  ध्रत्तरिम  प्रतिवेदन  का  उल्लेख
 किय

 |  Wa:  यह  नहीं  कहा  जा
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 सकता  fe  हम  कुछ  छिपाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  यदि  कारण  है  कि  उस  प्रतिवेदन  को  छपवाने  का

 निर्णय  किया  गया  परन्तु  हम  यह  भी  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  कि  समिति  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  कुछ
 सिफारिशें  ऐसी  हैं  जो  सरकार  मानने  को  तैयार  नहीं  है  ।

 वाद-विवाद  के  दौरान  यह  आलोचना  भी  की  गई  है  कि  हम  जानबूझकर  समाज  के  सभी  वर्ग

 को  करों  से  बचाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कराधान  पद्धति  तथा  वर्तमान

 बजट  में  जो  परिवर्तन  सरकार  द्वारा  किये  गये  उन्हें  दृष्टिगत  रखने  पर  इस  अरोप  का  स्वयं  ही

 खंडन  हो  जाता  है  ।  हम  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  एकाधिकारी  नियंत्रण  तथा  घन  के  केन्द्रीकरण  को

 समाप्त  करने  के  इच्छुक  हम  इस  सम्पा  के  प्रति  पुर्णतया  जागरूक  हैं  1969  से  लेकर

 निरंतर  इस  दिशा  में  कदम  उठाते  रहे  हैं  ।  हम  नीति  सम्बन्धी  जो  विभिन्‍न  निर्णय  लेते  उससे

 हम  संयुक्त  क्षेत्र  की  धारणा  को  कार्यरूप  देने  का  प्रयास  करते  हैं  ।  इसीलिए  सार्वजनिक  वित्तीय

 संस्थानों  द्वारा  प्रौढ़  सरकारी  क्षेत्र  के  पू  जी-निवेश  का  विस्तार  करके  हमने  ऋणों  में  परिवर्तनशील  खंडों

 को  जोड़  दिया  है  ।
 वास्त  बिकता  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हो  रही  है  तथा  wat

 हमारे  समाजवाद  के  पुननिर्माण  का  मार्ग  है  ।  गर्त  हमने  समाजवाद  का  थोथा  नारा  ही  नहीं  लगाया

 अपितु  हम  उसके  लिए  बहुत  संयोजित  रूप  से  कार्य  भी  कर  रहे  हैं  ।  हम  अपने  सभी  समाजवादी

 क्रमों  को  पूरा  करने  के  इच्छुक  हैं  ।  परन्तु  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  विरोधी  दल  के  कुछ  सदस्यों

 ने  बजट  का  विरोध  केवल  इस  लिए  किया  है  कि  उनका  सम्बन्ध  विरोधी  दल  से  है  और  इस  नाते

 सरकार  की  किसी  भी  बात  का  विरोध  करना  उनका  धर्म  है  ।  श्री  मनोहरन  तो  बजट  की  चर्चा  में

 राज्य  सम्बन्धों  के  विषय  को  घसीट  लाये  हैं  तथा  कुछ  सदस्यों  ने  सदन  से  बाहर  बजट  की  यह  कह  कर

 अ्रालोचना  की  है  कि  यह  अस्पष्ट  बजट  हैं  ।  इस  प्रकार  की  आलोचना  का  उत्तर  देने  की  मैं  कोई

 आवश्यकता  नहीं  समझता  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  हमारे  श्रात्मनिभं  रता  की  विचार  क़ा  उपहास  किया  है  ।  उनका  कहना

 है  कि  हम  इस  दिशा  में  बढ़ने  के  लिये  कोई  कार्य  नहीं  कर  रह  हैं  ।  कुछ  सदस्यों  ने
 तो

 उन  आंकड़ों  का

 भी  उल्लेख  किया  है  जिनकी  व्यवस्था  इस  ad  बिदेशी  सहायता  के  लिए  की  गई  है  इस  सम्बन्ध  में  मुझे

 यही  कहना  है  कि  पाइप  लाइन  के  लिये  विदेशी  सहायता  को  कागजी  कर  दिखाना  श्रनिवायं  था  अर

 इसीलिए  हमने  ऐसा  किया  है  यह  ठीक  है  कि  कुछ  देशों  ने  इकतरफा  निर्णय  लेकर  यह  सहायता  बंद

 कर  दी  है  जो  कि  वास्तव  में  एक  अनुचित  बात  है  ।  परन्तु  एक  स्वाभिमानी  राष्ट्र  के  नाते  हम  इसे

 स्वीकार  भी  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  जो  भी  कायें  करना  होता  उस  से  सम्बन्ध  समस्याओं  के  बारे  में

 अच्छी  तरह  विचार  करने  के  बाद  ही  हम  उसे  करते  किसी  भी  sia  को  हम  जल्दबाज़ी  मे  नहीं

 करते  ।  परन्तु  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  हम  श्रात्मनिभं
 रता  की  नीति  भ्रवद्य  अपनाना  चाहते

 हैं  परन्तु  इसका  तात्पयं  यह  बिल्कुल  नहीं  है  कि  हम  श्रात्मनिभंरता  प्राप्त  करने  हेतु  तुरन्त  सभी  प्रकार

 की  बिदेशी  सहायता  भ्र ौर  सहयोग  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।  प्रभी  हम  इधर  दौर  से  गुजर  रहे  हैं  ।  हमें

 आयात  प्रतिस्थापन  कौर  निर्यात  प्रोत्साहन  का  जाया  करना  पड़  गा  ।  इतना  ही  नहीं  ।  इसी  प्रकार  के

 अन्य  उपायों  द्वारा  ही  हम  ग्रात्मनिभंरता  की  ओर  अग्रसर  हो  सकते  हैं  ।  स्वत  कुछ  सदस्यों  ने  जो  यह

 आलोचना  की  है  कि  हम  शभ्रात्मनिभ॑रता  की  at  कदम  बढ़ाने  के  लिये  कुछ  नहीं  कर  वह  ठीक
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 नहीं  है  ।  इसी  सम्बन्ध  में  श्री  समर  मुकर्जी  ने  वक्तव्य  दिया  वह  वहुत  ही  भ्रामक  उन्होंने

 सर्वेਂ  का  जो  उदाहरण  दिया  है  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  या  तो  उन्होंने  इसे  समझने  में

 भूल  की  है  या  फिर  उन्होंने  जानबूझ  कर  गलतफहमी  फैलाने  के  लिए  उसे  गलत  ढंग  से  उद्ध,त
 किया  है  |

 इसके  बाद  मैं  विदेशी  पू  जी-निवेश  के  बारे  में  की  गई  आलोचना  का  उत्तर  देना  चाहता  हूं  ।

 इसके  प्रति  हमारे  का  उल्लेख  करते  हुए  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  कि  हमने  इससे  सम्बद्ध  नीति

 में  बरतन  कर  दिया  है  और  हम  गैर  सरकारीਂ  विदेशी  पूजी  लगाने  वालों  को  अनेक  श्रानावश्यक

 सुविधायें  दे  रहे  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यही  कहना  चाहता हूं
 कि

 इससे  बड़ा  और  कोई  झूठ  नहीं  हो

 सकता  ।  गैर  सरकारी  बिदेशी  पू  जी-निवेश  के  प्रति  हमारी  नीति  पूर्णतया  स्पष्ट  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं

 केवल  यही  कहना  चहता  हूं  कि  श्री  समर  मुकर्जी  को  इस  सम्बन्ध  में  जो  ates  दिये  गये  वह

 तया  गलत  हैं  ।  गर-सरकारी  विदेशी  पू  जी-निवेश  के  बारे  में  अपनी  नीति  के  माध्यम  से  हम  तकनीकी

 जानकारी  के  नये  सहयोग  अथवा  बिदेशी  मुद्रा  में  इक्विटी  पू  जी-निविदा  का  एसे  क्षेत्रों  में  स्वागत  करते

 जहां  प्रभी  हमें  इस  प्रकार  की  कमी  को  दूर  करना  है  ।  इसके  साथ  हमने  अघिक  पू  जी-निवेश

 वाली  विदेशी  कम्पनियों  के  मामले  में  विदेशी  पू  जी-निवेश  की  प्रतिशतता  को  उत् तारो शार  कम  करने  का

 भरसक  प्रयत्न  किया  है  |  हाल  में  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  मार्ग  दिन  सिद्धान्त  बनाए  गए  हैं  ।  यह  सच

 है  कि  जब  कोई  नया  विदेशी  प्रस्ताव  अनिवार्य  रूप  से  आयात  प्रधान  होता  है  तो  हम  उसके  प्रति

 कुछ  उदार  दृष्टिकोण  अपनाते  परन्तु  इस  का  तात्पर्य  यह  बिल्कुल  नहीं  है  कि  हम  विदेशी  पू

 निवेश  को  खली  छूट  दे  रहे  हैं  ।  वास्तविकता  यह  हैं  कि  चयन-व्यवस्था  के  श्रन्तगत  ही  जिसे  कि  हम

 अपना  चुके  हम  इस  प्रकार  के  सहयोग  को  महत्त्व  देते  हैं  ताकि  विदेशी  पू  जी-निवेश  द्वारा

 आत्म-निर्भरता  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  श्री
 मुखर्जी  कौर

 श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  जेसे  मेरे  मित्र  तब  तक  सन्तुष्ट  नहीं  होंगे  जब  तक  मैं  यह  न  कहूं  कि  हम  किसी  प्रकार  का  विदेशी

 पू  जी-निवेश  स्वीकार  नहीं  परन्तु  मैं  उन्हें  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  की

 कोई  कार्यवाही  करने  का  हमारा  इरादा  नहीं  है  ।  कई  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  ग्रामीण  घनवानों  पर  कर

 लगाने  के  लिए  सरकार  ने  पर्याप्त  कदम  नहीं  किन्तु  जैसा  कि  श्राप  जानते  हैं  ग्रामीण  धनवानों

 पर  कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  एक  संवैधानिक  अड़चन  भी  है  ।  इस  प्रश्न  पर  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  बीच

 में  प्रा  जाते  हैं  ।  जहां  तक  हमें  कर  लगाने  का  भ्र धि कार  प्राप्त  था  हमने  कृषि  सम्पत्ति  पर  कर  लगाया

 है  ।  ग्रामीण  धनवानों  की  ग्राम  ala  कृषि  राय  पर  कर  लगाने  का  प्रश्न  एक  ऐसा  मामला  है  जिस

 पर  ध्यान पू बेक  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  हमने  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  बुलाया  था  कौर

 उनके  साथ  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।  सदस्यों  को  यह  मानना  होगा  कि  इन

 सभी  मामलों  में  जो  कि  राजनीतिक  तौर  पर  as  नाजुक  मामले  हमें  राज्य  सरकारों  को

 अपने  साथ  लेने  के  लिए  उन्हें  सहमत  करना  पड़ेगा  |  अब  मामला  कुछ  आसान  हो  गया  है  क्योंकि

 अधिकांश  राज्यों  में  हमारी  अपनी  सरकारें  बनी  हैं  ।  जब  कभी  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  भ्रमणा  राज्यों  की

 स्वायत्ताता  का  प्रदान  उठता  है  तो  अधिकतर  राजनीतिक  दल  मिल  जाते  हैं  कौर  वे  यह  कहते  हैं  कि  इसे

 करना  ही  होगा  ।  किन्तु  जब  कृषि  झाय  पर  कर  लगाने  का  प्रत  उठता  है  तो  वे  यह  कहते  हैं  कि
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 इसे  क्यों  नहीं  करते
 ?'

 इस  प्रकार  वे  दोरंगी  बातें  करते  हैं  ।  किन्तु  हम  ने  उन्हें  सहमत  कर  लिया है

 और  उन्होंने  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  करने  की  बात  स्वीकार  कर  ली  है  ae  राज  समिति  एक

 ऐसी  समिति  है  जिसमें  राज्यों  के  प्रतिनिधि  रखे  गये  हैं  ।  समिति  की  dow  शुरू  हो  गई  है  ।  भ्राता  है

 कि  उनकी  रिपोर्ट  अक्तूबर  मास  में  मिल  जाएगी  ।  अतः  यह  कहना  कि  ग्रामीण  धनवानों  पर  कर

 लगाये  जाने  के प्रदन  पर  सरकार  ने  ध्यान  नहीं  गलत  है  ।  यह  भ्रालोचना  की  गई  है  कि  अ्रप्रत्यक्ष

 कराधान की  तुलना  में  प्रत्यक्ष  कर  बहुत  कम  लगाये गये  यह  सच  है  कि  ऐसा  किया  गया  है  ।

 दुर्भाग्यवश  इस  देश  की  अधिकांश  जनता  बहुत  निधन  है  ।  अतः  प्रत्यक्ष  कराधान  का  अधार  बहुत  कम

 हैऔर  जब  कभी  हमे  नए  संसाधन  जुटाने  होते हैं  तो  हमें  अप्रत्यक्ष  कराधान  का  सहारा  लेना

 पड़ता है  ।

 150  करोड़  रुपये  के  अ्रप्रत्यक्ष  करों  में  से  लगभग  एक-तिहाई  भाग  अर्थात  50  करोड़  रुपये

 राज्यों  के  लिए  रखे  गये  हैं  ।  हम  इसके  लिये  वचनबद्ध  क्योंकि  हमने  कपड़ा  शादी

 जेसी  वस्तुओं  पर  बिक्रीकर  लगाने  का  अधिकार  प्राप्त  किया  हुमा  इस  बार  मैंने  चीनी  को  ष्ह्

 तक  किन्तु  wea  वस्तुओं  पर  मुझे  कर  लगाने  पड़  राज्य  सरकारों  ने  हमसे  बिक्रीकर  न

 लगाने  का  झ्रनुरोध  किया  है  ।  वे  झ्र पनी  ae  से  उत्पादन  You  लगाएंगी  जिसमें  से  हमें  भी  हिस्सा

 मिलेगा  ।  मत  इस  कारण  हमें  अप्रत्यक्ष  कर  ज्यादा  लगाने  पड़े  हैं  ।  इन  50  करोड़  रुपयों  कौर  अन्य

 करों  में  उनके  हिस्से  होने  से  निश्चय  ही  वे  wir  योजना  कार्यक्रमों  का  अधिक  तेजी  से  कार्यान्वित  कर

 सकेंगे  ।

 प्रो ०  मधु  दंडवत  :  ग्रामीण  धनवानों  पर  कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  सुभाव  देना  चाहता

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  ag  मामला  राज्य  सरकारों  का  है  पर  केन्द्र  सरकार  ग्रामीण  धनवानों

 पर  लगाए  गए  ग्रोवर  करों  की  राशि  का  कुछ  भाग  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  को  दे  दे  तो  इससे  विवाद

 नहीं  उत्पन्न  होगा  |

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  यह  सुभाव  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  भी  दिया  गया  किन्तु

 इसमें  संवैधानिक  व्यवस्था  का  set  निहित  साथ  ही  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  में  वित्तीय  पहलू  की

 असाधारण  महत्व  है  ।  हम  इस  पर  विचार  किए  बिना  art  नहीं  बढ़  सकते  ।

 यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  घाटे  अव्यवस्था  के  लिए  की  गई  योजना  आयोग

 द्वारा  किये  गये  मूल्यांकन  की  तुलना  में बहुत  कम  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  बताया  जा  सकता  है  कि  घाटे  की

 अर्थव्यवस्था  के  लिऐ  योजना  झ्रायोग  ने  200  करोड़  रुपये  की  राशि  सुरक्षित  सीमा  के  रूप  में  रखी

 थी  ।  यदि  घाटे  की  अर्थव्यस्था  का  उपयोग  रचनात्मक  उद्देश्यों  के  लिए  किया  जाए  तो  उस  सीमा  के

 ऊपर  50  करोड़  60  करोड़  या  70  करोड़  रुपये  से  कोई  अन्तर  नही  पड़ता  ।  यह  भी  घाटे  की

 अर्थव्यवस्था  की  सीमा  में  ही  है  ।

 ag  कहां  गया  है  कि  बजट  अधिक  जानदार  नहीं  क्योंकि  शेयर  बाजा
 ay
 क  इस  पर  अधिक

 स्पष्ट  प्रतिक्रिया  होगी  ।  किसी  सट्टेबाज  की  किसी  वस्तु  के  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया  होती  है  इस  दृष्टि  से

 e
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 परीक्षण  नहीं  किया  जा  सकता  |  वास्तविक  जाँच  इन  तथ्यों  पर  आधारित  होती  है  कि  सरकार  ने

 कौन  से  ठोस  संकेतों  तथा  सम्भावनाओं  को  दृष्टियों  रखा  है  ।  वास्तव  में  उनकी  प्रतिक्रिया

 बजट  प्रस्तावों  के  विरुद्ध  अपितु  उनका  विरोध  हमारे  द्वारा  विकास  के  लिए  बहुत  बड़ी  राशि

 लगाए  जाने  के  प्रति  है  ।  यह  एक  ऐसा  बजट  है  जिसमें  इस  वर्ष  की  सामाजिक  ax

 नीतिक  समस्याओं  की  चुनौती  स्वीकार  की  गई  है

 मट्टी  के  तेल  पर  कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  सदस्यों  द्वारा  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  |  कुछ  मदों

 पर  कर  लगाया  जाना  बहुत  श्रावक  था  ।  जहां  तक  इस्पात  पर  कर  लगाने  का  सम्बन्ध  है  आयातित
 श्र  देश  में  उत्पादित  इस्पात  की  कीमतों  में  seat  बहुत  अधिक  है  ।  यह  आलोचन  उचित

 नहीं  ।

 जहां  तक  ऊर्बरक  पर  कर  लगाने  का  सम्बन्ध  इससे  छोटे  किसानों  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ने

 वाला  है  ।  तथापि  यह  सच  है  कि  इससे  उन  किसानों  पर  बोझ  पड़ेगा  जो  उर्वरक  का  प्रयोग  करने  की

 स्थिति  में  हैं  ।  किन्तु  उन्हें  इससे  अधिक  आधिक  लाभ  मिलने  बाला  है  |  हम  इसका  केवल  एक  अंश  ही

 ले  रहे  एक  जोर  यह  कहा  जाता  है  कि  केन्द्रीय-राजस्व  कोष  को  कृषि  क्षेत्र  से  कुछ  भी  नहीं

 मिलता  ate  दूसरी  कौर  जब  हम  कुछ  करने  का  प्रयास  करते  हैं  तो  उसकी  श्रालोचना  की  जाती  है  ।

 यह  भ्रनुचित  बात  |  अभी  तक  निधन  कृषक  इस  स्थिति  में  पहुचे  ही  नहीं  कि  वह  उकेरा  का  प्रयोग

 कर  सकें  ।

 जहां  तक  मिट्टी के  तेल  का  सम्बन्ध है  कराधान  के  प्रस्तावों  में  शुल्क  को  बढ़ाकर  285  रुपये

 प्रति  किलो  लिटर  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  ga  मैं  इसे  कम  करके  265  रुपये  प्रति  किलो  लिटर  करना

 चाहता  हूं  ।  इससे  सरकार  को  12  करोड़  रुपये  का  घाटा  होगा  ।  यह  कमी  लगभग  2  पैसे  प्रति

 लिटर  होगी  |

 श्री  वसन्त राव  पुरुषोत्तम  साठे  :  यदि  आप  इसे  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  प्राप्त

 कीजिये  ।

 श्री  aaa  चव्हाण  :  मैं  ने  हर  संभव  उपाय से  सदन  की  इच्छाओं  को  ध्यान  में  रखा है

 तौर  मैं  भ्राता  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  सहयोग  देंगे  ।

 SHRI  ISHAQ  SAMBHALI  (Amroha)  :  It  has  been  repeatedly  stated  in  the  House

 that  according  to  official  figures  about  750  crores  of  rupees  arc  outstanding  against  big
 industrialists  and  capitalists.  The  ton.  Minister  has  said  nothing  about  the  realisation  of  the

 arrears.

 SHRI  WACLIWA YASHWA  NTRAO  GHAVAN :  If  you  will  put  the  question  again,  will

 answer  to  that,

 ee  eee  owes
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 लेखानुदानों  की  मांगें  )  1972-73

 DEMANDS  FOR  GRANTS  ON  ACCOUNT  (GENERAL),  1972-73

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  लेखानुदानों  कौ  निम्नलिखित  मतदान  के  लिए  रखों

 तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demands  for  Grants  on  Acconnt  (General)  were  put  and  adopted  :

 राजस्व  से  लिया  जाने  वाला  व्यय

 मांग  संख्या  राशि

 शीर्षक

 रुपये

 रक्षा  मंत्रालय  20,20,000

 रक्षा  सक्रिय  स्थल  सेना  1,53,65,67,000

 रक्षा  सक्रिय-नौसेना  11,33,92,000

 रक्षा  सक्रिय-वायु  सेना  45,31,97,000

 रक्षा  निष्क्रय  9,01,67,000

 ate  समाज  कल्याण

 दिक्षा  विभाग  40,67,000

 शिक्षा
 13,20,92,000

 समाज  कल्याण  विभाग
 1,45,63,000

 वैदेशिक  कार्य
 5,70,19,000

 10  विदेश  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  10,17,88,000

 11  चित्त  मंत्रालय  3,29,74,000

 12  सीमा  शुल्क

 13  केन्द्रीय
 उत्पादन  3,68,46,000

 14  निगम  कर  शादी  सहित  आय  पर  3,75,94,000

 15  स्टाम्प  86,  20,000
 16  लेखापरीक्षा  gee  6,23,34,000
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 17  मुद्रा  ate  सिक्का  ढलाई  2,79,60,000

 18  टर्क साल  91,20,000

 19  हृदय  और  अन्य  सेवा  निवृत्ति  लाभ

 |

 3,16,08,000

 20  अफीम  के  कारखाने  ग्रोवर  एलके-लायड  के  कारखाने  7,63,62,000

 21  वित्त  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  ...  12,24,36,000

 22  राज्य  तथा  संघ  राज्यक्षेत्र  सरकारों  को  सहायक  अनुदान  1,31,45,57,000

 23  केन्द्र  तथा  राज्य  और  TT  राज्य  क्षेत्रों  की

 सरकारों  के  बीच  विविध  समायोजन

 24  विभाजन-पूर्वे  की  अदाय  मियां  4,000

 25  कृषि  विभाग  92,95,000

 26  कृषि  5,23,96,000

 27  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌  की

 क  के  क

 af  5,42,31,000

 28  बन  32,89,000

 29  खाद्य  विभाग  20,06,92,000

 30  सामुदायिक  विकास  विभाग  8,35,000

 31  53,644,000 सहकारिता  विभाग

 व्यापार

 32  fader  व्यापार  मंत्रालय  82,32,000

 33  विदेश  व्यापार  21,14,08,000

 34  1,26,84,000 निर्यात-मुलक  उद्योग

 परिवार  नियोजन

 35  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  20,28,000

 36  चिकित्सा  भ्र ौर  लोक  स्वास्थ्य  5,20,55,000

 37  गृह  मंत्रालय  27,95,000

 38  मंत्रिमंडल  14,12,000

 39  कार्मिक  विभाग  76,92,000

 40  18,47,27,000 पुलिस

 41  जनगणना  67,56,000
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 42  सांख्यिकी  695,000

 43  प्रादेशिक  और  राजनी  तिक  पेंशनों  37.  , 99.000 f+  ह  े  ि

 44  गह  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  2,38,71,000

 45  दिल्ली  11,77,97,000

 46  चण्डीगढ़  1,41,20,000

 47  श्रणष्डमान  कौर  निकोबार  द्वीप  समूह  2,02,06,000

 48  अ्ररुणाचल  प्रदेश  2,70,22,000

 49  दादरा  तौर  नागर  हवेली  क्षेत्र  15,21,000

 50  लक्ष  मिनिकाय  और  श्रमी नदी वी  द्वीप  समूह  41,34,000

 51.0  मिजोरम  1,08,30,000

 विकास

 52  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  35,60,000

 33  उद्योग

 54  ग्राम  तथा  लघु  उद्योग  3,76,61,000

 कौर  प्रसारण

 55  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  5,74,000

 2,87,46,000 56  प्रसारण

 ञ्  सुचना  और  प्रचार  1,54,56,000

 कौर  विजय त

 58  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्रालय  1,68,19,000

 59  सिचाई  और  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाएं  63,16,000

 60  बिजली  योजनाएं  61,  17,000

 और  पुनर्वास

 61  श्रम  और  रोजगार  विभाग  27,52,000

 62  श्रम  कौर  नियोजन  3,72,43,000

 63  पुनर्वास  विभाग  6,43,48,000

 जर  न्याय

 64  fafa  और  न्याय  मंत्रालय  1,09,55,000

 65  न्याय  प्रशासन  47,000

 36
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 ste  रसायन  मंत्रालय )

 66  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मन्त्रालय  14,41,000

 67  योजना  मंत्रालय

 68  योजना  शभ्रायोग  28,94,000

 और  परिवहन

 69  नौवहन  भौर  परिवहन  मंत्रालय  28,83,000

 70  सड़कें  4,  22,  0

 71  नौवहन  1,51,67,000

 72  प्रकाश  स्तम्भ  कौर  प्रकाश पोत  22,42,000

 73  बन्दरगाह  कै ॥  के  88
 QA°~xanNnh
 रन ह  चेनी  ्

 ६  ८  11 74  सड़कें  और  अन्तर्राष्ट्रीय  जल  परिवहन

 और  खान

 75  इस्पात  विभाग  19,12,000

 76  खान  विभाग  2,98,52,000

 77  भु-गईं  सर्वेक्षण  2,80,83,000

 और  नागर
 विमानन

 78  पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्रालय

 79  ऋतुਂ  विज्ञान  1,07,44  ,000

 80  2;59,54,000

 81  पर्यटन  52,20,000

 site  आधार

 82  निर्माण  alt  आवास  मंत्रालय  50,96,000

 83  लोक  निर्माण  are  7,24,48,000

 84  लेखन  सामग्री  कौर  छपाई  2,79,35,000

 ऊर्जा

 85  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  5,30,000

 86  परमाणु  ऊर्जा  भनुसंघान

 भौर  नाभिकीय  शक्ति  योजनाएं  9,15,13,000
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 87  संचार  मंत्रालय  12,37,000

 88  समुद्रपारीय  संचार  सेवा  87,34,000

 89  डाक  ate  are  विभाग  चालन  48,72,12,000

 90  डाक  और  are  विभाग  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  दिया  जाने  वाला  लाभांश

 और  प्राक्षित  निधियों  में  विनियोग  तथा  area  राजस्व  से  दिये  जाने

 वाले  ऋणों  की  वापसी  7,52,00,000

 काय

 91  कंपनी  ara  विभाग  20,60,000

 ent

 63,25,000 92  इलेक्ट्रानिक्स  विभाग

 (ae

 93  संस्कृति  विभाग  75,05,000

 94  पुरातत्व  40,70,000

 काय

 95  संसदीय  काय  विभाग  2,06,000

 झ  झभौद्योगिक  नमन

 96  विज्ञान  और  औद्योगिक  विभाग  59,05,000

 97  1,48,49,000 भारतीय  सर्वेक्षण

 98  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  nate  परिषद्‌
 को  अनुदान  4,  12,  22,000

 99  पति
 विभाग  30,82,000

 100  gta  तथा  निपटान  84,75,000

 कौर  उप-राष्ट्रपति  का

 101  लोक-सभा  47,37,000

 102  राज्य  सभा  19,36,000

 103  उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय  63,000
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 II
 ad  बाला

 व्यय  फिर
 ऋणों  तथा  श्रप्रिमों  का  भुगतान

 | (Rat Fate) -
 31,78,33,000 104  रक्षा

 सम्बन्धी  पू कत  व्यय

 105  रक्षा मं
 तय  का  प्रत्य  पूजी  पीठ

 a  1,04,17,000

 a

 वि  ( Farert  कौर  कल्याण

 106  fa  ना  भोर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  ी  परिव्यय  17,46,000

 मंत्रालय )  a

 107  इंडिया  सिक्योरिटी  प्रेस  पर  पू  जी  परिव्यय  17,03,000

 10  मुद्रा  और  सिक्का  ढलाई  पर  पू  जी  परिचय  4,01,08,000

 109  टकसालों  पर  पू  जी  परिव्यय  ae  10,58,000

 110  पेंशनों  का  राशि कृत  मूल्य

 111  वित्त  मंत्रालय  का  aa  पूजी  परिव्यय
 क

 112  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  दि  जाने  वाले  अनुदानों  पर

 पू  जी  परिव्यय  5,14,81,000

 113  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  जाने  वाले
 कण

 और  अग्रिम  1,39,95,72,000

 थ

 (ATA)
 114  अन्न अ  रासायनिक  खाद  की  26,44,03,000

 115  कृषि
 मंत्रालय

 य  का

 ी

 पूजी  परिव्यय  9,05,32,000
 व

 व्यापार  मं

 116
 विदेश  मि  पा  र

 मंत्रालय

 का  पू  जी  परिव्यय  54,93,000

 थ
 कौर  परिवार  fi

 117  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  का  पू  फरिव्यय ह
 4,28,19,000

 ब

 118  संघ र  क्षेत्र  का  पूजी  परिव्यय  4,54,52,000

 119  गह  मं  ry  का  अन्य  पु  जी  परिव्यय  42,08,0  )0
 औ
 हर

 क
 विकास

 |20  औद्योगिक  बिकास  मंत्रालय  का  पूजी  परिव्यय  3,42,46,000
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 शौर  प्रसारण

 121  2,08,03,000 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  का
 पू  जी

 परिव्यय

 और  विजय त  मंत्रालय )

 1,98,36,000
 122  सिचाई  और  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  का  पू  जी  परिव्यय

 123  सिचाई  और  faa  मंत्रालय  का  wea  पू  जी
 परिव्यय  5,45,20,000

 और  पुनर्वास  मंत्र लय  )

 124  श्रम  भौर  पुनर्वास  मंत्रालय  का  पूजी  परिव्यय  ह  1,33,18,000

 ate  रसायन  मंत्रालय )

 125  पेट्रोलियम  तौर  रसायन  मंत्रालय  का  पूजी  परिव्यय  13,82,52,000

 और  परिवहन

 126  14,27,17,000 सड़कों  पर  पूजी  परिव्यय

 127  बन्दरगाहों  पर  पू  जी  परिव्यय  1,70,02,000

 128  नौवहन  ate  परिवर्तन  मंत्रालय  का  अरन्य  पूजी  परिव्यय  2,93,39,000

 और  खान

 129  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  का  ea  पू  जी
 परिव्यय  15,31,59,000

 और  नागर  विमानन

 130  उड्डयन  पर  पूजी  परिव्यय  94,46,000

 पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्रालय  का  अन्य  पू  जी  परिव्यय  1,99,15,000 131

 और  आवास

 132  लोक  निर्माण  कार्यों  पर  पू  जी
 परिव्यय  2,09,04,000

 133  दिल्‍ली  पू  जी  परिव्यय  1,20,40,000

 134  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्रालय  का  धन्य
 पू

 जी  परिव्यय  45,26,000

 ऊर्जा

 153  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  का  पू  जी  परिव्यय  11,79,60,000

 136  डाक  सनौर  तार  विभाग  का  पूजी  परिव्यय  से  24,21,17,000

 137  संचार  मंत्रालय  का  wea  पूजी  परिव्यय  60,13,000



 25  ara  1972  विनियोग  पुर  स्थापित  तथा  पारित

 विनियोग  1972

 PPROPRIATION  (VOTE  ON  ACCOUNT)  BILL,  1972.

 वित्तमंत्री  यदाबन्तराघ  चव्हाण )
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  ्  1972-73  के

 एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  वित्तीय  वर्ष  1972-73  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted,

 श्री  यशावन्तराव  चव्हाण  :  मैं  विधेयक  को  करता  हूं

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पक  वित्तीय  वर्ष  1972-73  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  राशि  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है
 :

 वित्तीय  वर्ष  1972-73  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  संचित  निधि  में  से  कभी

 पय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  बिच  ्र  fara 1  नच  1  जाये ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ।

 The  nation  was  adopted,

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  खंड  2  और  3,  खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा

 विधेयक  का  नाम  विधायक  का  at  बने  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  nation  was  adopted.

 खंड  2  और  3,  खंड  1,  अधिनियम  qa  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़

 दिए गए  ।

 Clauses  2  and  3,  the  schedule,  clause  1,  the  enacting  formula  and  the  title  were  added
 to  the  Bill,

 1.0
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 ot  ara  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।''

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 The  motion  was  adopted.

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  28  ava  1972  /  8  aw  1894  ग्यारह

 बजे
 तक  क

 लिए  स्थगित  हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Tuesday  March  28,  1972/
 Chaitra  8,  1894  (Saka).

 es
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